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 श्री  जगन्नाथ  राव  कृष्ण  राव
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 डा०  पशुपति  जातियां

 सरदार  सुरजीत  सिंह

 मथुरा  डा०  एडवेंट  पाल  )

 श्री  उ०  श्रीनिवास

 मसूरिया  श्री  इलाहाबाद--पुर्वे  व  जिला  जौनपुर--पद्चिम--रक्षित-भ्रनुसुचित

 जातिया ं)

 मौलाना  मुहम्मद  सईद  तथा

 श्री  बलवन्त  fag

 श्री  मज़हरी  व  घालभूम )

 श्री  शिवनारायण  fag  श्रादिम  जातिया ं)

 श्री  बेजनाथ

 श्री  रामचन्द्र  श्रादिम  जालियां

 श्री  चेतन  व  घालभूम--रक्षित-अ्रनुसुचित  afer

 मातन  श्री  (  तिरुमाला  )

 श्री  )

 श्रीमती  ०

 श्री  केदार  देव  गोंडा--पूर्वे  व  जिला  बस्ती--पश्चिम )

 श्री  मोतीलाल  जातिया ं)

 श्री  are  जातिया ं)
 पंडित  चतुर  नारायण

 श्रीमती  सुशीला

 श्रीमती  (  बिलासपुर-दुर्ग--रायपुर--रक्षित-झनुसूचित  जातियां )

 श्री  भूपेन्द्र  नाथ

 श्री  मथुरा  प्रसाद  )
 श्री  रघुवर  दयाल

 श्री  ललित  नारायण  व

 fare,  पंडित  लिंगराज

 श्री  लोकनाथ

 श्री  विश्व
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 श्री  विभूति  व

 श्री  इमाम  नन्दन

 श्री  सरजू  प्रसाद

 पंडित  सुरेश  चन्द्र

 श्री  gee  नाथ

 श्री  य०  मा०  aries  जातियां )

 मुचाकी  श्री  ख़ादिम

 श्री  स० ्  जातिया ं)

 श्री  चि०  राम स्वामी

 श्री

 श्री  To  to

 मुरली  श्री  बलिया--पूर्व )

 श्री  राधेश्याम  रामकुमार  )

 श्री  किराई  व  पूनिया  जातिया ं)

 श्री  गुरुमुख  सिह

 मुहम्मद  सूफी  तथा

 मुहम्मद  चौधरी  तथा

 श्री  रहमान
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 गाद-नगर  )

 afa,  श्री  ब०  स०

 श्री  दामोदर

 श्री  wale  )

 श्री  जसबंतरांय

 श्री  बलवंतराय  गोपाल  जी

 श्री  मोहित  कुमार

 श्री

 कुमारी  एनी  )

 श्री  क ०  ल०  व  सतारा--रक्षित-ध्रनुसूचित  जातिया ं)

 श्री  शंकर  शांताराम
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 श्री  कोसता

 रघुनाथ  श्री  बनारस--मध्य )

 रघवीर  श्री  एटा--उत्तर-पूर्वे  व  जिला  बदायूं--पुल )
 रघवीर  चौधरी  नागरा--पूर्वे

 श्री  सादुल्ला  खां

 रणजीत  श्री

 रनदमन  श्री  श्रांदिम  जातिया ं)
 रणवीर  चौ०

 श्री  मु०  हिफज़ुर  मुरादाबाद--मध्य

 श्री  मौला  व  चम्पारन--रक्षित-प्रनुसुचित
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 (  उमदा  )

 श्री  )

 श्री  पिसुपति  वेंकट  )

 श्री  न०

 श्री

 श्री  पा०  ना०

 राधा  श्री  )

 श्री  शिवराम  रिंगो

 aft  (  महेन्द्रगढ़

 डा०  दो०

 राम  श्री  जातिया ं)

 राम  नारायण  बाबू  )

 रामशंकर  श्री  बस्ती-मध्य-पूर्व  व  जिला  गोरखपुर-पश्चिम

 राम  श्री

 श्री  त०  )

 राम  सुभग  fag,  डा०

 श्री  Ho  दो०
 )

 श्री  सें०  वें०  )

 श्री  To  जातियां )

 रामानन्द  स्वामी

 रामानन्द  स्वामी  उन्नाव  व  जिला  रायबरेली-पश्चिम  व  जिला

 पूर्व--रक्षित-श्रनुसूचित

 श्री  fara  नाथ  देवरिया--पश्चिम )

 डा०  सत्यवान

 श्री  कार्यालय  गोपाल  (afsarer)

 श्री  कनेटी  सोहन  जातियां

 श्री  alg  सूबा

 श्री  to  ब०  विट्ठल

 श्री  पो०  सूबा  )

 श्री  पेंड्याल  राघव

 श्री  बो०  राजगोपाल  )

 श्री  वें०  दिवा

 श्री  रायासम  देवगिरि

 Sto  Fo  बं०  रामा

 विशप  जान  निर्देशित--श्रन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप )

 रीडिंग  श्री  ख़ादिम  जातिया ं)
 रूप  श्री  मिर्जापुर  व  जिला  बनारस--पदिचम--रक्षित-अ्रनुसूचित  जातिया ं)

 श्री  बीरकिशोर  )
 श्री  दनादन

 श्री  विश्वनाथ  )
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 रेड्डी  श्री  बहुम  भल्ला

 श्री  to  रामचन्द्र

 रेड्डी  श्री  रवि  नारायण  )

 रेड  श्री  ईश्वर  (  )

 रेड़ी  श्री  माधव  )

 ल

 लंका  सुन्दरम  डा०
 )

 श्री  पांडे  )

 लल्लन जी  श्री  फैजाबाद--उत्तर-परिचिम )

 लाल  सरदार  )

 श्री  निवारण  चन्द्र  पहाड़ियां--रक्षित-भ्रनुसूचित  जातिया ं)

 श्री  न०  मा०

 लोटन  श्री  जालोन  व  जिला
 इटावा--पश्चिम

 व  जिला

 अनुसूचित  जातियां )

 aq

 श्री  बुलाकी  राम  हरदोई--उत्तर-पदिचिम  व  जिला  फरुखाबाद--पूर्व  व  जिला

 शाहजहांपुर-दक्षिण--रक्षित-ग्रनुसुचित  जातियां  )

 श्री  वि०  वि०

 श्री  माणिक्य  लाल  )

 श्री  राम  जी  देवरिया--पूर्वे

 श्री  कण  मु०  )

 श्री  नारायण  राव  )

 श्री  अमरनाथ  )

 श्री  ज०  न०  मिर्जापुर  व  जिला  बनारस--पश्चिम )

 विश्वनाथ  श्री  जातिया ं)

 श्री  ato  जातियां

 श्री  र०

 श्री  to  व  मावेलिक्करा-रक्षित-श्रनूसूचित  जातिया ं)

 श्री  मुद्दा  भू घर दास  जातियां )
 श्री  हनुमन्तराव  गणेश राव

 श्री  क्‌०  To

 श्री  राधेलाल

 apcatsadq,  श्री  ato

 शकुन्तला  श्रीमती

 शर्मा  पंडित  कृष्णचन्द्र

 श्री  खुशी  राम  मेरठ--पश्चिम

 श्री  दीवान  चन्द

 श्री  नन्दलाल
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 शर्मा  पंडित  बाल  कृष्ण  कानपुर--दक्षिण  व  जिला  इटावा--पुल

 श्री  राधा  चरण

 पंडित  अ्रलगू  राय  श्राजमगढ़--पुर्वे  व  जिला  बलिया--पश्चिम

 श्री  राम  कानपुर--मध्य

 श्रीमती  कमेन्ट  मति  गढ़वाल--पश्चिम  व  जिला  टिहरी-गढ़वाल व  जिला

 श्री  चिमनलाल  चाक भाई

 श्री  रायचन्दभाई  न०  )

 डा०  गंगाधर  जातियां  )

 श्री  (  )

 पंडित  भगवतीचरण

 श्री

 श्री
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 (  रायगढ़-फूलबनी--रक्षित-भ्रनुसुचित  afer

 श्री  मोहनलाल  लखनऊ  व  जिला  बाराबंकी )

 सक्सेना  श्री  शिब्बन  लाल

 डा०  वीरेन्द्र  कुमार  जातिया ं)

 adler  श्री

 श्री  देवेन्द्रनाथ  )

 श्री  देवेश्वर

 सरदार  अमर  fag

 श्री  इयामनन्दन  (  मुजफ्फरपुर--मध्य

 श्री  सतीशचन्द्र  )

 श्री  भागवत

 साहू  श्री  रामेश्वर  व  दरभंगा--रक्षित-भ्रनुसुचित  जातिया ं)
 श्री  श्रीचन्द  seth  )

 श्री  गिरिराज  रण  )

 श्री  चंडिकेश्वर  दरणसिहजू

 श्री  झूलन

 श्री  त्रिभुवन  नारायण

 श्री  दिग्विजय  नारायण  )
 श्री  दिनेश  प्रताप  बहराइच--पूर्व )
 श्री  बनारसी  प्रसाद  व

 श्री  महेन्द्र नाथ

 ठाकुर  युगल  किशोर

 श्री  राम  नगीना  गाजीपुर--पूर्व व  जिला
 श्री  लेंस राम  जोगेश्वर

 रिक
 डा०  सत्यनारायण  )
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 श्री  सत्यनारायण  )

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  )

 सिंह  श्री  हर  प्रसाद  गाजीपुर--पश्चिम

 सिंहासन  श्री  श

 श्री  go

 श्री  भ्रवधेदवर  प्रसाद

 श्री  सा०

 श्री  कलाकृति

 सिन्हा  श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  व  हजारीबाग  व  रांची )

 श्रीमती  तारके इव री
 )

 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  बाग--पूर्वे  )

 श्री  सहारनपुर--पर्चिम

 भ्रनुसुचित  जातिया ं)

 श्री  चेट्टियार  )

 श्री  कांडला

 श्री  टेकर

 डा०  )

 सुर्य  श्री

 श्री  फनी गोपाल
 )

 श्री  राज  चन्द्र
 )

 श्रीमती  सुषमा

 श्री  To

 सय्यद  महमूद  डा०  )

 श्री  खुब  चन्द्र

 श्री  ल०

 श्री  To  ध०

 श्री  नरदेव  श्रलीगढ़--रक्षित-भ्ननुसुचित

 श्री  शिवपुरी

 श्रीमती ,  अ्रम्मू
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 श्री  बेंजमिन  व  संथाल  परगना-रक्षित--श्रनुसुचित  ख़ादिम

 श्री  जोगेन्द्र  नाथ

 हरिमोहन  डा०

 श्री  सुबोध  श्रादिम  जातियां

 हुक्म
 सरदार

 श्री (
 श्री  लाल  परगना  व  हजारीबाग--“रक्षित-श्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियां  )

 हेम  श्री
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 लोक-सभा

 ग्रच्यक्ष

 श्री  Ho  श्न्तशयनम्‌  अ्रथ्यंगार

 उपाध्यक्ष

 सरदार  हुक्म  सिंह

 सभापति-तालिका

 पंडित  ठाकुर  दास  भाव
 ry

 sty  उपेन्द्र  नाथ  बमन

 श्री  फ्रैंक  मन्थनी

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 श्रीमती  सुषमा  सेन

 सचिव

 श्री  महेश्वर  नाथ  बैरिस्टर-एट-लॉ

 काय  मंत्रणा  समिति

 श्री  Ho  अनन्त शयन मू  अ्रय्यंगार

 सरदार  हुक्म  सिंह

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 श्री  सत्यनारायण  सिह

 श्री  न  To  थामस

 श्री  नरहर  विष्णु  गाडगिल

 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा

 श्री  देव  कान्त  बर्मा

 श्री  Ho  ato  ट्वेंटी

 श्री  रघुवीर  सहाय

 श्री  अशोक  मेहता

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी

 श्री  उमा  चरण  पटनायक

 श्री  जयपाल  सिह

 विशेषाधिकार  स्मिति

 सरदार  हुक्म  सिंह

 श्री  हरि  विनायक  पाटनकर



 विशेषाधिकार  ऋ्रसदा: ) )

 श्री  सत्य  नारायण  सिन्हा

 पंडित  मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय

 श्री  देव  कांत

 श्री  वेंकटरामन

 श्री  टैक्स  सुब्रह्माण्यम

 श्री  नेमी  चन्द्र  कासलीवाल

 श्री  श्र ०  क०  गोपालन

 श्री  कृपा लानी

 श्री  to  दास  मोरे

 श्री  फ्रैंक  मन्थनी

 श्री  जैन

 श्री  राम  सहाय  तिवारी

 श्री  लक्ष्मण  सिह  चालक

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 श्री  गनेश  सदाशिव  झ्राल्तेकर  )

 श्री  गणेशी  लाल  चौधरी

 श्री  राम  शंकर  लाल

 श्री  चंडक

 श्री  पैड़ी  लक्ष्मैया

 श्री  महेन्द्र  नाथ  सिंह

 श्री  शिवराम  रंगो  राने

 श्री  फूल  fag  जी  wo  डाभी

 श्री  भागवत  झा

 श्री  राम  दास

 श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह

 श्री  च०  रा०  चौधरी

 श्री  ama

 श्री  विजेंदर  मिश्र

 श्रीनिवासन  समिति

 श्री  राघवाचारी

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव

 श्री  दामोदर  मेनन

 श्री  बैरो

 श्री  भ्र निरुद्ध  सिह

 श्री  राधा चरण  शर्मा

 श्रीमती  ताकंश्वरी  सिन्हा



 श्रीनिवासन  )

 पंडित  उष्ण  चन्द्र  शर्मा

 श्री  मित्तल

 सरदार  इकबाल  सिंह

 श्री  बसन्त  कुमार  दास

 श्री  भूपेन्द्र  नाथ  मिश्र

 श्री  वेंकटरामन

 पंडित  लिंग  राज  मिश्र

 याचिका  समिति

 श्री  कोत्ता  रघु राम या

 श्री  शिव  दत्त  उपाध्याय

 श्री  भ्रच्युतन

 श्री  सोहन  लाल  घुसिया

 श्री  सु०  चं०  देव

 श्री  लीलाधर  जोशी

 श्री  बोगावत

 श्री  जेठा लाल  हरिकृष्ण  जोशी

 श्री  रामराज  जज वाड़े

 श्री  रेशम  लाल  जांगड़े

 श्री  मां  ना०  राजाभोज

 at  पो०  सूबा  राव

 श्री  अनन्द

 डा०  रामा  राव

 श्री  रामजी  वर्मा

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 सरदार  हुक्म  सिंह

 श्री  रघुनाथ  fag

 श्री  नागे शर प्रसाद  सिन्हा

 श्री  गणेश  सदाशिव  श्राल्तेकर

 श्री  गोस्वामी  राजा  सहदेव  भारती

 शनी  नरेन्द्र  पा०  नथवानी

 श्री  राधेश्याम  रामकुमार  मुरारका

 श्रीमती  इला  पाल  चौधरी

 श्री  न०  राचय्या

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी

 श्री  जयपाल  सिंह

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव

 काश्त  रेसी
 श्री  ग  EI

 श्री  नी०  श्रीकांत  नायर

 श्री  रायसम  दिलगीरी  राव
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 भ्रधघोनस्थ  विधान  समिति

 श्री  नि०  चं०  चटर्जी

 श्री  सें०  व०  राम स्वामी

 श्री  ६५  मा०  लिंगम

 श्री  अठ  इब्राहीम

 श्री  हनुमान  राव  गणेशराव  वैष्णव

 श्री  टेक  चन्द

 श्री  गणपति  राम

 श्री  नन्दलाल  जोशी

 sty  दीवान  चन्द  फार्मा

 श्री  हेम  राज

 श्री  सिद्धनंजप्पा

 डा० F
 Q  VOTE

 श्री  तुलसीदास  किला चन्द

 श्री  ही रेन् द्रनाथ  मुकर्जी

 श्री  Ho  faTo  गुरु पाद स्वामी

 प्राक्कलन  समिति

 श्री  बलवन्त राय  गोपालजी  मेहता

 श्री  Jo  स०  मुक्ति
 ी  र च्

 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा

 श्री  चंडक

 श्री  प्र मर नाथ  विद्याशंकर

 श्री  वेंकटेश  नारायण  तिवारी

 श्री  सतीश  चन्द्र  सामन्त

 श्री  राघवेन्द्र राव  श्रीनिवासराबव  दीवान

 श्री म० म०  कृष्ण

 श्री  जेठा लाल  हरिकृष्ण  जोशी

 श्री  पो०  सुब्बा  राव

 श्री  पां०  ना०  राजाभोज

 श्री  विष्णु  घनश्याम  देशपांडे

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  fag

 पंडित  द्वारका  नाथ  तिवारी

 श्री  Fo  रा०  नरसिंह

 श्री  रघुवीर  सहाय

 पंडित  wer  राय  शास्त्री

 श्री  भ्रब्दुस  सतार
 श्री  लक्ष्मण  सिंह  चालक

 श्री  न०  राबिया



 श्री  राधेश्याम  रामकुमार  मुरारका

 श्री  मंग़लगिरि  नानादास

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  cl

 at  गाडिलिगन  गौड़

 श्री  जसवन्त  राय  मेहता

 श्री  बैरो

 श्री  चोइथराम  परताबराय  गिडवानी

 ara  प्रयोजन  समिति

 श्री  म०  श्रनन्तशयन म  झय्यंगार

 सरदार  हकम  सिह

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव

 श्री  उपेन्द्र  नाथ  बमन

 श्री  फ्रैंक  wert

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 श्रीमती  सुषमा  सेन

 श्री  राघवाचारी

 श्री  ब०  गो०  मेहता

 श्री
 व०

 वा०  गांधी

 श्री  सत्य  नारायण  सिह

 श्री  नि०  चं०  चटर्जी

 श्री  कोसता  रघुरामय्या

 श्री  गणेश  सदाशिव  श्राल्तेकर

 श्री  उ०  श्री०  मिलाया

 श्री  अ०  क०  गोपालन

 श्री  तुलसीदास  किला चन्द

 आचार्य  कृपा लानी

 श्री  उ०  च०  पटनायक

 डा०  कृष्णा स्वामी

 श्रीवास  समिति

 श्री  उ०  श्री ०  मिलाया

 श्री  बीरबल  सिंह

 श्री  रा०  चं०  फार्मा

 श्री  कोट्टुकप्पल्‍्ली
 श्री  दि०  ना०  सिंह

 श्री  कृपाचार्य  जोशी

 श्री न०  सामना

 श्री  भू०
 ना०  मिश्र

 श्री  काचिरोयर



 श्री  राज  चन्द्र सेन

 श्री  क०  आनन्द  नम्बियार

 श्री  म०  दि०  गुरु पाद स्वामी

 संसद्‌-सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति

 लोक-सभा

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह

 श्री  भागवत झा  झ्राजाद

 श्री  उ०  श्री ०  मिलाया

 श्री  दीवान  चन्द  फार्मा

 श्री  जगन्नाथ  कौलें

 श्री  गो०  न
 देशपांडे

 att fat  ०  च०  बजीं

 श्री  पुन्नु

 श्री अ  |  शोक  मेहता

 राज्य-सभा

 श्री  हि०  चू ०  दासप्पा

 श्री  नारायण

 राजेश्वर प्रसाद  नारायण  सिह

 श्रीमती  चन्द्रावती  लखनपाल

 श्री  व्यं०  तू  ढंगे

 पुस्तकालय  समिति

 सरदार  हुक्म  सिंह

 श्री  वें०  ना०  तिवारी

 श्री  Ho  ato  द्विवेदी

 श्री  उ०  च०  पटनायक

 श्री  मो०  दि०  जोशी

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी

 राज्य-सभा

 श्री fi
 शोरो AISIN  नाप ।

 ers

 श्रीमती  लीलावती  मन्दी

 लोक-लेखा  समिति

 लोक-सभा

 श्री | हूँ ०  बा०  गांधी  )

 श्री
 Fo  Yo  देशमुख



 श्री  उ०  श्री०  मिलाया

 श्री  दीवान  चन्द  शर्मा

 श्री  च०  द०  पांडे

 श्री  कमल  कुमार  बसु

 श्री  बूवराघस्वामी

 श्री  जयपाल  सिंह

 श्री  निवारण  चन्द्र  लाकर

 श्रीमती  तारकेश्वरी  सिन्हा

 श्री  त्रिभुवन  नारायण  सिंह

 श्री  मकान

 राज्य-सभा

 श्री ग०  रंगा

 श्री  म०  देशमुख ्

 श्री  इयाम  धर  मिश्र

 श्री  प्रे०  थो०  लाडवा

 श्री  विमल  घोष

 श्री  ज०  वी०  Fo  वल्लभ राव

 नियम  समिति

 श्री  म०  अ्रनन्तशयनम्‌  श्रृंगार

 सरदार  हुक्म  सिंह

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह

 श्री  केशवैय्यंगार

 श्री  शिवराम रंगो  राने

 श्री  घमण्डी लाल  बंसल

 खुशी  राम  शर्मा

 श्री  कोसता  रघुरामय्या

 श्री  सतीश  चन्द्र  सामन्त

 डा०  say
 श्री  fro  चं०  चिट्ठी

 श्री  कमल  कुमार  बसु

 श्री  राघवाचारी



 भारत  सरकार

 मंत्री-मण्डल  के  सदस्य

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  शर  भ्रूण  शक्ति  विभाग  के  भी  भारसाधक--श्री

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री--मौलाना  उठ  कलाम

 गृह-कार्य  मंत्री--पंडित  गोविन्द  वल्लभ  पन्त

 भारी  उद्योग  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री--श्री  मुरार जी  देसाई
 संचार  मंत्री--श्री  जगजीवन  राम

 स्वास्थ्य  मंत्री--राजकुमारी  अमत ८  कौर

 योजना  तथा  सिंचाई  कौर  विद्या  मंत्री  गुलज़ारी  लाल  नन्दा

 प्रतिरक्षा  मंत्री--डा  कैलाश  नाथ  काटजू

 वित्त  तथा  लोहा  इस्पात  मंत्री--श्री  ति०  To  कृष्णमाचारी

 विधि  तथा  अल्प  संख्यक  कार्य  मंत्री--श्री  विशवास

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री--श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री

 wars  कौर  संभरण  मंत्री--सरदार  स्वर्ण  सिंह

 उत्पादन  मंत्री--श्री  Fo  Fo  रेड्डी

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री--श्री  अजित  प्रसाद  जैन

 श्रम  मंत्री--श्री  खंड  भाई  देसाई

 बिना  विभाग  के  मंत्री--श्री  कृष्ण  मेनन

 मंत्रिमंडल  की  कोटि  के  मंत्री  मंत्रिमंडल  के  सदस्य

 संसद-कार्येक्षक  मंत्री--श्री  सत्य  नारायण  सिंह

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री--श्री  महावीर  त्यागी

 सुचना  प्रसारण  मंत्री--डा  केसकर

 व्यापार  मंत्री--श्री  करमरकर

 कृषि  मंत्री--डा  पंजाबराव  शा ०  देशमुख

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री--डा  सय्यद  अहमद

 विधि-कार्य  मंत्री--श्री  हरि  विनायक  पाटनकर

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री--श्री  के०  दे०  मालवीय

 राजस्व  श्र  भ्र सैनिक  व्यय  मंत्री--श्री  म०  च०  शाह

 राजस्व  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री--श्री  श्रमण  चन्द्र  गह

 पुनर्वास  मंत्री--श्री मेहर  चन्द  खन्ना

 उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री--श्री  नित्यानंद  कानूनगो

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री--श्री  राज  बहादुर

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री--श्री  दातार

 भारी  उद्योग  मंत्री--श्री  म०  म०  दाह

 सामुदायिक  विकास  मंत्री--श्री  सुरेन्द्र
 कुमार  डे

 (%)
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 उपमंत्री

 उपमंत्री--सरदार  मजीठिया

 श्रम  उपमंत्री--श्री  alae  att

 पुनर्वास  उपमंत्री--श्री  ज०  कृ०  भोंसले

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री--श्री  अगेन

 स्वास्थ्य  उपमंत्री--श्रीमती  चन्द्र  दौर

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री--श्री  अनिल  कुमार  चन्दा

 खाद्य  उपमंत्री--श्री  मो ०  Fo  कृष्ण प्पा

 सिंचाई  श्र  विद्युत  उपमंत्री--श्री  जयसुख  लाल  हाथी

 उत्पादन  उपमंत्री--श्री  सतीश  चन्द्र

 योजना  उपमंत्री--श्री  शयाम  नन्दन  मिश्र

 शिक्षा  उपमंत्री--डा०  का ०  ला ०  श्रीमाली

 वित्त  उपमंत्री--श्री  बली  राम  भगत

 शिक्षा  उपमंत्री--डा  Ho  Alo  दास

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री--श्री  शाहनवाज़  खां

 सभा-सचिवों  की  सूची

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  की  सभा-सचिव--श्रीमती  लक्ष्मी  सेना

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री
 के

 सभा-सचिव--श्री  जोगेन्द्र  नाथ  हज़ारिका

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव--श्री  राजाराम  गिरिधरलाल  दुबे

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव--श्री  सादत  खां

 सूचना  प्रसारण  मंत्री  के  सभा-सचिव--श्री  राजगोपालन

 कौर  सम्भरण  मंत्री  के  सभा-सचिव--श्री  पू्णन्दु नथ  शेखर  भास्कर



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 (am  १  जा  न

 खड़ ८  भारत  की  प्रथम  संसदीय  के  चौदहवें  सत्र  का  प्रथम  दिन  [  अंक १
 —  --

 aie  सभा

 १४  १९४६

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  झ्रध्यक्ष  महोदय  शो  स०  श्रनस्तशयनम  श्रृंगार  )  पीठासीन  हुए  |

 रनों  के  मौखिक  उत्तर

 बर्मा-दाल  तेल  शोधनशाला

 द  बल
 |  श्री  गिडवानी |
 ||  श्री  बहादुर  fag

 श्री  कृष्णाचाय  जोशी
 आ  4  श्री  जिदचनाथ  राय

 |
 |  Sto  राम  सुभग  fag

 |  श्री  श्री  नारायण  दास

 L  शो  ब्र०  Zo  पांडे

 क्या  उत्पादन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बर्मा-दोल  तेल  शोधनशाला  से  २ ora  प्रति  इम्पीरियल  गैलन  की  प्रकाशक  की

 जो  कि  उसे  इस  समय  प्राप्त  स्वच्छ  से  छोड़  देने  की  प्रस्थापना  की  कौर

 तो ry  |  MTT  ATAT  wald  ‘cree  वै कुश् नम  कौर  ने  भी  इसका क्या  aq

 अनुसरण  किया  है

 हां  ।
 उत्पादन  मंत्री  Fo  च०

 भी  नही ं।

 श्री  क्या  मंत्री  जी  का  ध्यान  प्रधान  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  की  are  दिलाया गया  है  कि

 भारत
 में  मेक्सिकन

 खाड़ी  में में  प्रचलित
 दरों  का

 लिया  जाना
 श्राइचर्यजनक  बात  यदि  तो

 कया a  SE
 aaa  में में  [



 x  मालिक  उत्तर  वीरवार  १४  १९५६

 सरकार  ने  इन  कम्पनियों  की  लागत  व्यवस्था  की  इस  दृष्टि  से  भी  जांच  की  है  कि  इन  वस्तु भ्र ों  के  बिक्री

 मुल्य  को  घटाने  की  गंजाइश  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  एक  वृहत्तर  प्रदान  के  सम्बन्ध

 में  इस  मामले पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  श्राप  इन  दोने  पाक  नहीं  कर  सकत हू  |  सरकार

 इन  मामलों  पर  गम्भीरता  से  ध्यान  दे  रही  है  ।

 tat  बंसल  :  पिछले  दो  वर्षों  में  बर्मा-दल  शोधनशाला  कम्पनी  को  कितना  विद्या  लाभ  द
 ?

 श्री  Fo  च०  कम्पनी  के  एक  वर्ष  के  सन्तुलन
 पत्र  Wy  लाभ  तथा  लेखे

 पटल  पर  रखे  जा  चुके  हैं  |

 श्री  बंसल
 :  मेरा  प्रदान  था  कि  विशुद्ध  लाभ  कितना  हुजरा--मुझे  संतुलन  पत्रों  की  आवश्यकता

 नहीं  है--मैं  पिछले  दो  वर्षों  में  कम्पनी  का  विशुद्ध  लाभ  जानना  चाहता

 क०  च०  रेडडी :  यदि  माननीय  सदस्य  लाभ  कौर  हानि के  लेखों  जो  कि  उन्हें
 VT  की SUA  पग  पता  लग  सकता अनुसार  उपलब्ध  हो  सकते  सावधानता  से  भ्रध्ययन  करें  तो  उन्हें  विशुद्ध

 है  ।

 rat  गिडवानी  :  क्या  इस  कमी  से  हए  लाभ  को  उपभोक्‍्तागओ्रों  को  देने  का  विचार  है
 ?

 श्री  कए०  च०  रेडडी  मेरे  विचार  से  यह  eq  उपभोक्ताओं  को  लाभ  za
 प्रण  का  नहीं  है  ।

 बात  यह  है  कि  इस  शोधनशाला  के  द्वारा  निर्मित तेल  पर  कम  उत्पादन  शुल्क  लिवा  जाता  था  |  अब

 उपभोक्ता  के  लिये  तो  शल्य  वही  रहेगा  किन्तु  केन्द्रीय  राजकोट  को  जो  हानि  होती  थी  उसकी  पति

 दो  खाने  का  शुल्क  लगा  कर  पूरी  हो  जायेगी  ।

 विश्वनाथ  राय  :  कम्पनी  द्वारा  कितनी  राशि  समर्पित  की  गई  है

 श्री  क०  च०  रेड्डी  :
 मोटे  हिसाब से  यह  राशि  लगभग  २  करोड़  रुपया  प्रतिवर्ष है

 ।

 श्री  ई  Ho  थामस  :  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हए  कि  समझौते  की  शत  हमारे  लिये

 नहीं  थीं  अर  हमारे  लिये  उन्हें  स्वीकार  करने  के  सिवा  कौर  कोई  उपाय  नहीं  सरकार  इन

 कम्पनियों  के  साथ  की  गई  शर्तों  का  पुनरीक्षण  करने  पर  विचार  करेंगी  ?

 श्री  कठ  च०  रेड्डी  :  मेरे  विचार  से  एक  ऐसे  समझौते  का  जिक्र  करना  जो  कि  ye  वर्ष  पुत्र

 तत्कालीन  अवस्था  के  अनसार  किया  गया  उचित  नहीं  |  मैं  रन के  इस  पहल  को  नहीं  लेना ਂ

 चाहता  किन्तु  यदि  किसी  पक्ष  से  किये  गयें  समझौते  का  पुनरीक्षण  करना  श्रावक  होता  है  तोः

 सरकार  उसका  परीक्षण  करेंगी  |

 श्री  जयपाल  पिह  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पेट्रोलियम  की  वस्तुओं  का  विश्वव्यापी

 मलय  मेक्सिको  की  खाड़ी  में  तय  कि  .।  जाता  सरकार  भारत  को  इस  सन्धि  से  असम्बद्ध  करनें  का  क्या

 प्रयत्न  करेगी  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  कई  मामलों  के  सम्बन्ध  में  वह  एक  बड़ा  जटिल  प्रश्न  है  जब  हम

 पर्याप्त  तेल  का  निर्माण  कर  लेंगे  तो  हम  चाहें  कर  सकते  हूं  ।  इस  समय  हमें  इसे  बाहर  से  मंगाना

 होता  है
 |  हम

 स्वतन्त्र  एजेंट  नहीं
 हैं  ।

 निस्सन्देह  हम  कर  सकते  हैं  प्रौढ़  कर  रहे  el we  ne

 झंग्रेजी में  ।
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 श्री  साधन  गीत :  कया
 विक्रम  अर  कॉमिक्स  के  द्वारा  प्राप्त  रियायत  केन्द्रीय

 मान  लगाया  गया  है  । राज्य  कोष  को  होनें  वाली  हानि  का

 श्री  क्र  च०  रेड्डी  :  हां  ।  हमें  इस  मामले  में  रास्त  राशि  का  शभ्रनुमान है  ।  हम  इस

 सम्बन्ध  में  ग्न्य  दो  शोधनशालाश्ों  से  वार्ता  कर  रहे

 श्री  साधन  गुप्त :  यह  राशि  कया

 jal  कृ०  च०  रेड्डी  :  मैं  आपको  तत्काल  झांकने  नहीं  बता स सकता  हूं  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 पथक  प्रशन  पूछेंगे  तो  मैं  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  |

 pat  मित्तल  :
 पेट्रोल  का  मूल्य  आस्ट्रेलिया  की

 भ्रपेक्षा  भारत

 में  कैसा है  ?

 श्री  कठ  च०  रेडडी :  मुझे  इस  श्वेत  के  लिये  पूर्वसूचना  की  आवश्यकता  होगी  |

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  योजना

 re २.  श्री  चट्टोपाध्याय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नियोजकों  के  अंशदान  को  ज़ब्त  करन  के  सम्बन्ध  में  कोयला  खान  भविष्य  निधि

 योजना  REVS  के  उपबन्धों  को  कर्मचारियों  के  हित  में  उदार  बनाने  के  प्रयोजन  कोयला  खानिकों

 की  सेवाशर्तों  की  अवधि  का  हिसाब  लगाने  के  कोई  afar  निश्चय  किया  गया  कौर

 यदि  तो  किस  तारीख  से  इस  योजना  को  कार्यान्वित  किया  जायेंगी  ?

 ram  उपमंत्री  आबिद  झलो )  कौर  इस  मामले  पर  तत्सम्बन्धी हितों

 क  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा है  |

 श्री  चट्टोपाध्याय  :  क्या  में  उन  दाँतों  को  जान  सकता  हूं  जिनके  अधीन
 वे  अपने  झ्रंशदान  को

 जब्त  कर  सकते  हैं
 ?

 श्री  आबिद  चली  :  निधियों  का  प्रशासन  न्यास  के  सदस्यों  के  द्वारा  होता  है  |

 श्री  नम्बियार  :  जहां  तत्सम्बन्धी  हित  नियोजक  ate  कर्मचारी  हों  वहां  तत्सम्बन्धी  हितों  से

 परामर्श  करने  में  इतना  विलम्ब  क्यों  होता  है

 श्री  आबिद  अली  :  कोई  विलम्ब  नहीं हुआ  है  |  सुझाव के  प्राप्त  होने  के  से  कर्मचारियों

 के  हित  में  इस  योजना  को  उदार  बना  दिया  गया  है  i  वह  विशेष  जो  कि  इस

 प्रश्न  का  आधार  है  पिछले  भ्रमित  को  ही  प्राप्त  हमा
 है  |

 मजरी  बोड़

 !

 भागवत  झा  श्रीपाद

 J  श्री  ao  ब०  विट्ठल  राव
 T*R

 |  श्री  दी०  च०  शर्मा

 राम  gun  fag

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एक  मजूरी  बोझ  को  स्थापना  करने  के  विचार  से  विभिन्न  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में

 सामग्री  के  संग्रह
 करने

 के  कार्य  में  अक्तूबर  peut  के  अन्त  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ;

 ध ौर ee

 मून  अंग्रेजी  में  ।
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 क्या  मान  GRY के  अन्त तक  पाएगा  को  अन्तिम रूप  से  संग्रह  करना  संभव  है  ?

 yam  उपमंत्री  आबिद  शौर  शीघ्र  ही  कुछ  उद्योगों
 में

 सजूरी  बोर्ड

 स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  ये  बोर्ड  उपलब्ध  अधिकता  का  उपयोग  करेंगे  ।  झर  आंकड़ों  को

 एकत्रित  करने  की  व्यवस्था  भी  की  जायेगी  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  विभिन्न  उद्योगों  में  सामग्री  एकत्र  करने  में

 क्या  प्रगति  हुई  |  में  वह  प्रगति  जानना  चाहता  हं  ।

 श्री  आबिद  चली  :  हमने  अधिकारियों  के  एक  दल  को  अध्ययन  के  लिये  नियुक्त  किया  है  |

 उन्होंने  दो  बैठकें  कर  ली  हैं  पर्याप्त  सामग्री  एकत्र  कर  ली  गई  है  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  इस  वर्ष  के  ग्रस्त  तक  मजूरी  बोर्ड  की  स्थापना  की  कु

 वना है
 ?

 rat  atlas  झलो  नाइड  इस  वह  के  अन्त  तक  नियत  हो  जायेंगें  ।
 ~

 श्री  भागवत  झा  :  जानना  चाहता  था  कि  क्या  इस  वर्ष  के  ग्रस्त  तक  पारित  बोझ

 स्थापना की  संभावना  है  ?

 पश्म  मंत्री  खंभा  संभव  है  बोर्ड  शीघ्र  ही  स्थापित  हो  जाते  ।  यथासंभव

 बोर्डे  को  शीघ्र  नियुक्त  करने  की  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 के  लिये  मारी  बोर्ड  बनाये  जायेंगे  जॉ प्रभी तक श्री  do  चं०  ऐसे  कितने  उद्योगों

 विचाराधीन ga  कितनों  के  लिये  मारी  बोर्ड  बनाये जा  चके  हैं  ?

 श्री  खंभा  देसाई  :  मैं  यह  बताने  की  थिति  में  नहीं  हूं  कि  कितने  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में

 अन्तिम  निश्चय  हो  चका  है  ।  यह  विचाराधीन  है  ।  मझे  arr  कि  पांच  छ  मारी  बोर्ड  नियुक्त  किये

 जिनके  अन्तर्गत  सारे  कारखानों  के  दो  तिहाई  श्रमिक  झरा  जायेंगे  ।

 राम  सुलग  सिंह  इन  मारी  बोर्डों  का  प्रधान  कार्यालय  कहां  स्थित  होंगा  तथा  उनके  अधीन

 कितने  श्रमिक  जायेंगे

 a
 श्री  खंभा  देसाई  :

 जेसा  कि  मैं  कह  चुका  &  स्थापित  होने  वाले  मजूरी  बोर्डों  के  अ्रन्तर्गत

 दो  तिहाई  मजदूर  करा  जायेंगे  ।  तथा  बोर्डों के  प्रधान  कार्यालय  ऐसे  स्थानों  पर  स्थिति  होंगे  जो  उद्योगों

 तथा  कर्मचारियों  के  लिये  सबसे  झ्रधघिक  सुविधाजनक  होंगे  |

 श्रीमती  रेण  चक्रबर्ती  :  क्या  इस्पात  उद्योग  भी  उन  उद्योगों  के  अन्तर्गत  जायेगा  जिनक

 लियें  मारी  बोझ  स्थापित  किया  जा  रहा  है
 ?

 rat  खंड भाई  देसाई  :  अन्य  उद्योगों  वा  साथ  इस  उद्योग  पर  भी  विचार  जाਂ

 रहा  है  ।

 भारत  में  फ्रांसीसी  बस्तियां

 भी  भागवत झा  आजाद

 im  श्री  कृष्णाचार्य

 श्री दी०  चं०  शर्मा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 :

 क्या  फ़ांस  की  सरकार  भारत  में  फ़ांसी सी  बस्तियों  के  संविलयन  की  संधि  के

 समर्थन  के  लिये  कोई
 समय

 भ्रनुसूची  बतलाई  है  और ere  ee

 मूल  अंग्रेजी
 में  ।
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 (a)  यदि  तो  वह  समय  ग्रंथसूची कया  है
 ?

 उपमंत्री  अनिल  क०  और  फ्रांस की  सरकार नें

 यनम  की  फ्रांसीसी  बस्तियों  के  संविलयन  की  संधि  के  अनुसमर्थन  के  लियें

 कोई  समय
 श्रनुसूचो  नहीं  दी  है  ।  तथापि  हमें  यह  जानकारी  दी  गई  है  कि  इस  समय  अनुसमर्थन  के  प्रदान पर

 उनके  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  उन्होंनें  इस  झ्रत्यधघिक  विलम्ब  का  कारण  बताया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेकिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  नहीं  ।  जो  लोग  हाल  की

 कारण  ट्ट  तरह  पता  है  । घगनाग्रों  से  परिचित हैं  उन्हें  यह

 कुष्णाचार्य  जोह
 :

 कया  अनुसमर्थन  के  पश्चात  उसकी  एक  प्रतिऋति  सभा-पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  |

 जवाहरलाल  नेहरू  :  जी  प्रवीण  अ्रतुसमध॑न के पदचात्‌ उसे के  उसे  सभा-पटल पर  रख  दिया

 जायेगा  ।

 शनी  दी०  चं०  फार्मा :  क्या  संधि  का  विधि  gare  अनुसमर्थन  न  होने  के  कारण  भारत

 को  फ्रांसीसी  बस्तियों के  प्रशासन  में  कोई  कठिनाई  हो  रही  है

 are  तड़ी
 jal  जवाहरलाल  नेहरू  :  प्रशासन के  सम्बन्ध  में  कोई  कठ  नाई  नहीं  है  |

 किन्तु
 कई  बातों  का

 श्रुति  निर्णय  करने  में  कठिनाई  होती  है  ।  सामान्य  प्रशासन  बिना
 |
 किमी  कठिनाई  के  चल

 vat है

 श्री  ब०  स०  मूर्ती  :
 क्या  पश्चिमी  शिप्रा में  हुई  हाल की  घटनायें से  इस  बात  का  अन्तिम

 निर्णय  होते  में  fart  होगा  ?

 —
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू

 :  किमी  घटना से  कोई  बाथा  नहीं  ध  गी  केवल  फ्रांसीसी  सरकार

 व्यस्त है  | meq  बातों  में  बह

 शी  क्या  यह  सब  है  कि  भूतपूर्व  फ़ांसी  बस्तियों
 में  इ  स  कमी  के  कारण  यहां  की

 प्रचलित  विधियों को  भारत  da
 को  विधियों  के  समान

 बनाना
 संभव

 नह
 हो  सका

 है  ?

 फ्री  जवाहरलाल  नहर  उन  विधियों  को  भारत  की  विधियों  के  समान  बनाने  का  बिचार

 var  किया  गया है  ।  हमने  उन्हें  यह  ग्रइबासन  दिया है  कि  उनकी  कई  विधियां--जिस  प्रणाली

 ax  विधियों  को  वें  १५०  वर्या  से  मानते  हैं--चाल  रहेंगी  ।  हम  उन्हें  अक्समात  नहीं  बदलना  चाहते

 यदि  समय-पिता  पर  वाद  ae  चाहें  ऐसा  किया  जाता  है  ।  कुछ  परिवर्तन  किये  गये  हैं

 ale  fag  जा  रहे  | (६

 डा०  लंका  सुन्दरम  फ़ॉंसीसी  बस्तियों  पर  फ्रांसीसी  दूतावास  का  क्षेत्राधिकार  किस  सीमा

 तक  तथा का  प्रकार  का  है  ।  फ्रांस  के  राजदूत  ने  पांडिचेरी  तथा  wea  स्थानों  की  यात्रा  किस

 प्रयोजन  से  को  ?  क्या  भारत  सरकार  को  इम  दौरे
 ८
 का  वास्तविक  कारण  बताया  गया  था  ?

 |  श्री  जवाहरलाल  नेहर ू:  फ्रांस  के  शर  फ़ांस  की  सरकार  का  कोई  क्षेत्राधिकार

 नहीं  है
 ।  वे  वहां  के  सांस्कृतिक

 संस्थानों  के  सम्बन्ध  में  दिलचस्पी  रखते
 जो  भारत  सरकार

 नन  en

 भ्रंग्रेजी  में  ।
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 की  सहमति  से  जारी  हैँ  ग्रोवर  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  फ्रांस  के  राजदूत  वहां  सांस्कृतिक

 संस्थानों  का  कार्य  देखते  जाते  जिनमें  से  एक  दो  का  faa  पोषण  फ़ांस  को  सरकार

 करती

 वस्त्र  उत्पादन

 श्री  साधन  गीत

 श्री  firsarat

 पंडित  gto  ना०  तिवारी

 श्रीमती  तारक इव री  सिन्हा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  HIT  करेंगे  कि

 क्या  मिलों के  जिये  नियमत कोटा  को  श्र  बढ़ाकर  वस्त्र  उत्पादन  की  नीति मसें  परिवर्तन

 करने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  इम  कोटा
 में  कितनी  वृद्धि द की  जायेगी

 ?

 वस्तु  उद्योग  मंत्री  :  तथा  वस्त्र के  सम् भरण  किरदार  मांग

 पर  निरंतर  विचार  टि केशा  जाता  है  किर तू  में  य  ह  नहीं  घीं  र VO  Nt  कता  कि  मिलों के  लिये  नियत  कोटे  में  ate

 की  जायेगी  अथवा  नहीं  ।

 श्री  साधन  गुप्त :  क्या  मंत्री  महोदय  को  मालूम  हैं  कि  कुछ  समय

 विस

 -१८  सितम्बर

 समाचारपत्रों में में इस  ग्राह्य  की  एक  खबर  छपी  थी  मिलों के  कोटे  में  रवा  होने  की  राशा है  तथा  FAT

 यह  समाचार सही  है  ?

 कान नगों  :  सीजन-शिकन  प्रकार  के  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  ate  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि

 कया  उनमें  से  कोई  सच  है  क्योंकि  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  |

 गिडवानी  क्या  इस  नीति  से  देश  की  खादी  कौर  हथकरघा  उत्पादन  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा
 ?

 tall  कान नगों  कदापि  नहीं  ।

 श्री  हेडा  :  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  यद्यपि  वस्त्र  का  परिमाण  पर्याप्त  है  फिर  भी  कोमतें

 कम  नहीं  हो  रही  हैं  यदि  यह  सच  है  तो  इस  विसंगति का  क्या  कारण  है
 ?

 att  कानों  प्रशन  में  जो  धारणायें  व्यक्त  की  गई  हैं
 वे  सच  नह

 श्री  साधन  गुप्त  :  एक  विशेषाधिकार  ar  vet  है  ।  मैं  उनके  विभाग  से  सम्बन्धित  प्रश्न  पूछ  रहा

 lag  बतायें  कि  यह  सच  है  gear नहीं है  ।  यह  उत्तर
 समझ

 में  नहीं  पाया
 कि  वह  बता  नहीं  सकते  ।

 जब
 हम  प्रत

 पूछते हैं  तो  मंत्री  से  जिस  उत्तर
 की  अरा  रखी  जाती  है  वैसा  हदी  उत्तर  मिलना

 चाहिये  |

 कानूनगो  :  मेरे  ने  कहने  का  केवल  यही  भ्राता  है  कि  नीति  पर  निरन्तर  विचार  किया

 जा  रहा  है  तथा  उसके  परिवर्तन  के  ब  तारे में  कोई  निर्णय नहीं  है  ।

 मल  भरंग्रेजी  में  .।
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 श्री  स०  fito  गरुपादस्वामी
 क्या  यह  सच

 है  कि
 हाल  ही  में  वित्त  मंत्री  ने  घोषणा

 की  थी  कि

 वस्त्रों  के  बढ़े  हैदर  उत्पादन  पर  छट  दी  जायेगी  कौर  Les  WS  नरचणातु  उन्होंने  Qa  घोषणा का  खण्डन

 कर  दिया  |  इस  बात  में  सच्चाई  क्या  है
 ?

 श्री  कान नगों  :  मेरा  विचार  है  कि  माननीय  सदस्य  की  यह  धारणा  गलत  है  कि  कोई

 हम्ना  था  |

 gto  ato  तिवारी
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कपड़े  की  खपत  बढ़  गई  है  क्या

 यह  सही  है  कि  नवीन  मांग  की  पूति  के  लिये  कताई  तथा  बुनाई  हेतु  नयी  तकलियों  की  स्थापना

 है  अथवा  हथकरघा  उद्योग  इसे  पूरा  करेंगे  ?

 श्री  कानूनगो  :
 ये  बातें  विचाराधीन  हैं  |

 श्री  fro  ato  fag  :  एक  ग्न परक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कूछ  पहले  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है

 कि  वस्त्रों  की  कीमत  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  किन्तु  शुल्क  के  सिलसिले  में  हुए

 वाद-विवाद  के  दौरान  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  यथाथे  लागत  के  सम्बन्ध  में  कीमतें  काफी  बढ़

 गई  हैं  |  वर्तमान  स्थिति  क्या  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  मैंने  कीमत  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  था  |

 भारत-पाकिस्तान  सीमा

 श्री  गिडवानी

 J  श्री  बहादुर सिंह
 +"  श्री  राम  कष्ट

 ॥  डा०  राम  सुभग  सिह

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेडक्लिफ  पंचाट  के  आघार  पर  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  पंजाब  की  सीमा  के

 निर्धारण  का  कार्य  प्रारम्भ  हो  गया  है

 यह  कब  परा
 और

 इस  पर  कितना  खरच  होगा  ?

 उपमंत्री  क़तील  कु ०  जी  प्राथमिक  सर्वेक्षण  कार्य

 १  2ExXG  को  प्रारम्भ  था  |

 a)  सीमा  निर्धारण  जटिल  कार्य  उसके  सम्पन्न  होने  के  सम्बन्ध  में  *  निश्चित  तिथि  नहीं

 बताई  रजें  सकती  |  इसमें  डेढ़  वर्ष  लगेगा  |

 व्यय  का  प्राथमिक  ATRIA  ८,  ZK,coo  रुपये है  |

 श्री  गिडवानी  :  यह  खरच  कौन  देगा--दोनों  सरकारें  अथवा  केवल  हमारी  सरकार  ?

 श्री  अनिल  कु०  चन्दा  यह  हमारी  सरकार  के  खर्च  से  सम्बन्धित  है  ।

 tet  टेक  चन्द :  पंचाट  के  निर्वचन  अथवा  सीमा-निर्धारण  पर  मत  विभिन्नता  की  अवस्था  में

 किस  sim  अथवा  किन  सारभूत  उपायों  का  भ्रामक
 लिय

 ं
 जायेगा  |

 ?
 a  a  ne

 भ्र ग्रेजी  में  ।
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 गंदी  अनिल  कु०  चन्दा  cay  यह
 है  कि  विवादग्रस्त  राज्य  क्षेत्रों  पर  ग्र सहमति  की  झ्र वस् था

 सर्वप्रथम  सरकारों  स्तर  पर  इसका  निराकरण  किया  जायेगा  उसके  असफल  होने  पर  मंत्रियों

 Jar  य्  ते  |  ह  वाय  मध्यस्थ  rs दल
 ि  >, क॑  स्तर  का  आचार  लिया  जायेगा  य्रौर  अव  ता  हुई  नट  निर्णय  aq  सौंप

 दया  जायेगा  ।

 सरदार  इकबाल  क्या  सुलेमान  हेडवर्क्स  अर  फिरोजपुर  हेडबक्से--इन  सितारों के

 निर्धारण  में  कोई  समझौता  किया  गया  है  ?

 अनिल  कु०  चन्दा
 :  हमारे  पंजाब  झोर  पाकिस्तान  के  बीच  सम्पूर्ण  सीमा  निर्धारित  कर  देने

 की  है  ।

 इकबाल  fag:  राजस्व  पंचाट  तौर  रेडक्लिफ  पंचाट  में  अत्तर  होने  पर  सरकार  सीमा

 निर्धारण  का  ara  किसे  मानेगी  ?

 भारतीय  पंजाब  मार  पाकिस्तानी  पंजाब  के  बीच  सीमा  निर्धारण श्र  अनिल  Bo  चन्दा

 का  आधार  रेडक्लिफ  पंचाट  रहेगा  |

 गाँधी  समाधि

 कै
 श्री  नवल  प्रभाकर :

 Lat  दी०  Wo  फार्मा

 क्या  श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  गांव  समाधि  का  मॉडल  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  कौर

 यदि  तो  मॉडल  के  अनुसार  निर्माण-कार्य  कब  तक  आरम्भ  हो  सकेगा ?

 श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  स्वरण  fag)  नही ं।

 च ख  )  सवाल  उठता  हो  नहीं  |

 श्री  नवल  प्रभाकर
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  कुछ  दिनों  पद्म  इस  सम्बन्ध  में  जो  मॉडल

 पत्रों  में  प्रकाशित  हुये  उनका  क्या  ख्  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह :  यह  तो  झप  बहुत  पुरा  वात  करते  हैं  ।  बहुत  काफी  समय  हो  गया  जब

 एक  दफा  मॉडल  बनाये  TH  लेकिन  वह  श्राम  तौर  पर  पसन्द  नहीं  PHT  भये  ।  इसलिये  वारा  afer.

 दीवान  )  किया  गया  है  |

 श्री  दी०  चं०  wal  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  माननीय  मंत्रो  पुरातन  ऐतिहासिक  स्थान  पर

 ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  समाधि  के  निर्माण  का बत मान  स्थिति  क्या  है  तथा  इसमें  इतना  अघिक  समय  क्यों

 लग  रहा हैे  ?

 स्वर्ण  fag  :  समाधि  के  स्वरूप  के  सम्बन्ध  में  अत्यघिक  मत  विभिन्नता है  ।  क्या

 किसी  प्रकार  का  ठोस  रूप  धारण  करें  इस  विषय  में  झाम  राय  है  कि  सामान्य  परिवर्तनों  के  साथ  इसे

 अपने  वर्तमान  रूप  में  ही  रखा  किसी  aq  स्मारक  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  समीपवर्ती  भवन

 न नका  में  एक  संग्रहालय  रखा  जा  सकता  है  किन्तु  मैं  किसी  प्रकार  का  निश्चित  वचन  नहीं  दे  सकता

 क्योंकि  इसके  डिजाइन  मांगे  गये  हैं  ।  हम  इनकी  जांच  करेंगे  कौर  यदि  डिजाइन  उपयुक्त  हुई

 ह
 तो  हम

 उसे  स्वीकार
 कर

 सकते  हैं
 ।

 ae  re  reign  ण  नज

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
 ।
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 श्री  नवल  भाकर  :  क्या  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  इस  की  व्यवस्था  के  लिये  कोई  समिति  बनाई

 गई  att  यदि  तो  इसमें  कितने  शासकीय  a  कितने  कितने  श्रीकिशन

 शर  कितने  नानशथ्राकिशल  व्यक्ति  हैं  ?

 सरदार  स्वरण  सिंह  :  मैं  समन्न  नहीं  पाया  कि  कित  बात  के  लिये  .  पति  ई  गई  है  |

 ह
 कछ  माननीय  सदस्य  :  डिजाइन्स  के  लिये  ||

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  डिजाइन्स  को  जांच  के  लिये  तो  एक  एक्सपर्ट  कमेटी

 जिसमें  साकिटेक्ट्स  )  भो  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  श्रार्टिटिक्ट्स  का  भी  नुमाइन्दा

 है  ate  इंजोनियर  भी  हैं  ।

 झा काश वारी  में  संस्कृत  भाषा  क  कार्यक्रम

 1*८.  शी  कृष्णाचापें  जोशी  are  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अकाश वाणों  में  PEs  में  ब  तक  कितने  संस्कृत  कार्यक्रम  प्रस्तुत  किये  गये  हैं

 क्या  विदेशों  में  संस्कृत  के  रेकॉर्डों  की  कोई  मांग  है  ;  कौर

 a  Be यदि  तो  PEXY—UE  में  विदेशों  को  भ  चग  गये  रेकॉर्डों  की  कुल  संख्या  कितनी है
 ?

 कार्य  मंत्री  पाटनकर  जनवरी  से  ae a4  तक  ३६६  कार्यक्रम  |

 (  श  )  जी  TART  विश्वविद्यालयों  से  ।

 a >
 |  |  q  x  afer MT फीते  पर  रेकार्ड  किये  गये  वेदों  के  पाठ  जरूसलम  के  को  दिये  गये  थे  |

 दूसरे  विश्व  विद्यालयों  को  देंने  के  लिये  वेदों  तथा  sea  ग्रंथों  के  पाठों  के  रेनाड  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कुष्णाचार्य  जोशी  :  कया  जनता  द्वारा  इन  क  af Ae =r क्रमों  की
 सराहने

 की  गई  है  श्र  यदि  तो

 क्या  सरकार  इन  कार्य क्रमों  में  वृद्धि  करेगा  ?

 श्री  पाटनकर  :  जहां  तक  मुझे  पता  है  यत  प्रचारित  नहीं  किये  जाते  केवल  उन्हें  प्रसारित  किया

 जाता
 है  ।

 errand  मोदी  :  क्या  सरकार  को  ऐसी  शिकायत  प्राप्त  of  जे
 हुई है

 कि  इनमें  कठिन  भाषा  का

 प्रयोग  किया  जाता  है  तथा  उच्चारण  शुद्ध  नहीं  है  a  यदि  यह  शिकायत  सही
 है  तो  कया  सरकार  इसकी

 जांच  करेंगी  ?

 श्री  पाटनकर :  मेरा  विचार  है  ऐसी  कोई  शिकायतें  नहीं  हैं  ।

 श्री  डाभी  :  सैं  इन  कार्यक्रमों  के  बारे  में  कुछ  जानकारी  चाएता  हं  ।

 raft  पाटनकर  :  मैं  प्राकार  कुछ  बातें  बताऊंगा  ।  कार्यक्रम  निम्न  रूप  में  प्रसारित  किया  जाता  है  :-

 धार्मिक  पाठा  का  श्लोक  ;

 (2)  इलाकों  का  उच्चारण  तथा  इनके  सम्बन्ध  में  प्रादेशिक  भाषाओं  में  aaa  ;
 s

 (  )  संस्कृत  सें

 (४)  संस्कृत  से  atlas  नाटक  तथा  प्रादेशिक  भाषाओं  में  टी कायें  ;

 (x)  प्रादेशिक  भाषाओं  में
 वार्ताओं  जिनमें  संस्कृत  पाठों  से  उद्धरण  होते  हैं  ।

 मूल  sist  में ।
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 राम  चरखा

 श्री  हेम  राज  :
 Te,  f

 श्री  दी०  Wo  शर्मा

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बतानें
 की  कप |  करेंगे  कि  :

 क्या  यट  सच  है  कि  पुना  के  एक  निवासी  ने  दो  तकलियों  वाला  एक  | ल  अविभक्त

 किया  है  at

 यदि  तो  अ्रम्बर  चरखे  की  तुलता  में  इसको  कितनी  कार्यकुशलता  है  ?

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव  राठ  शि०  :  जी  पूना के  श्री स०
 रा०  साठे

 ने  दो  तकलियों  वाले  राम  चरखे  का  आविष्कार  किया  है  |

 इसकी  कार्यकुशलता  परखने  के  लिये  भ्र  पो  तंवर  कोई  परीक्षण  नहीं  किया  गगरा  है  ।

 श्री  हेम  राज  :  [2 1  इस  चरखे  पर  इस  बात  को  मालूम  करने  के  लिये  कोई  परीक्षण  किया

 जायेगा  कि  यह  नम्बर  चरखे  से  भ्रमित  कार्यकुशल  मितव्ययता पूर्ण

 श्री  रा०  पी  दुबे  :  जब  अम्बर  चरखा  समिति  के  सदस्य  बम्बई  गये  थे  तो  श्री  साठे  ने

 a  | अप  मस  परोक्षण  के  पर्याप्त प्रदर्शन  किया  था  परन्तु  उन्हें  लंगा  कि  इस  चरखे  के  पूर्ण  एवं  वै

 wins  आदि  नहीं  हैं  |

 श्री  न०  रा०  मूलनिवासी  :
 क्या र

 {  मन्त्र |  |  पण  ना रवा  उप्रम्यर  खराब ७  4  ५  प  न  [  उन्नत  रुप  है  अथवा  क्या  दोनों  में

 उल्लेखनीय  अन्तर  है  ?

 श्री  tro  पी  दुबे  :  सरकार  के  पास  जो  जानकारी  उससे  प्रयोग  होता  है  कि  श्रभी  तक  जिन

 चरखों  का  डिजायन  तैयार  किया  गया  है  उनमें  नम्बर  चरवा  उत्कृष्ट  है  ।  राम  चरखा  रखें  से

 भिन्न  है  |

 श्रीमती  महादेव  :  इसका  आविष्कार  कितने  पहले  किया  गया  था  ।  क्या  यह  बम्बई

 राज्य  ग्रामोद्योग  प्रदर्शनी  में  थ्री  जो  पूना  में  हुई  थी

 श्री  रा०  गि०  दुबे  :  में  नहों  कह  सकता  कि  इसका  आविष्कार  कब  हनना  था  लेकिन  सर्वप्रथम

 इसे  aia  में  नम्बर  चरखा  समिति  के  सामने  प्रस्तुत  किया  गया  था  |

 श्री  चट्टोपाध्याय  :  क्या  अम्बर  ave  की  विकासोन्मुख  है  अथव  क्रांतिपरक  है  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  दोनों  हो  ।

 ताभिकोय  परीक्षण

 शमी  विभूति  मिश्र  :

 श्री  राम  कृष्ण :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतान  को  करेंगे  कि  :

 क्या  सर  wt  ला बर  [  ध्यान  जापान  ऋतु  विज्ञान  ats  के  प्रवक्ता  ढारा  दियें  गये  उस  वक्तव्य  की

 sit  रात  शुभ्रा  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  हाल  की  भारी  वर्षा  नाभिकीय  परीक्षणों  के

 स्वरूप
 हुई  हैं  ;  तौर

 कनीना ना  oe  टट So
 में  ।
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 =  ? यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  विजय  में  जांच  को  @

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो  मंत्री  जवाहरलाल  :  माननीय  सदस्य  का  ध्यान

 लोक  सभा  में  २७  PES  को  तारांकित  wet  संख्या  ३७५  के  उत्तर  की  are  भ्रामंत्रित  किया

 जनता है
 नाभिकों  विस्फोटों  के  ऋतु  पर  प्रभाव  array  निश्चित  परिणाम  श्रमी  तक  मालूम  नहीं

 हुये  हैं
 |

 att  विभूति  मिश्र  :  क्या  सरकार  ने  जापान  बोड़े  को  तरक  में  जो  इसके  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  प्रकाशित

 को  गई  उसके  बारे  मैंगलोर  जानकारी  प्राप्त  करनें  के  किये  कोई  पत्रव्यवहार  कंधा  है  कौर  यह  जानने

 का  पब्रयत्त  किया  है  कि  यह  वर्या  जो  हुई  क्या  यह  केवल  निक्युलर  ceca  परीक्षणों  )  को

 mg
 से

 ही
 हुई  है

 !

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  जापान  में  जो  बयान  निकला  हे  वह  यह  नहीं  निकला  कि  वर्षा  ज्यादा

 हुई  है  इसकी  वजह  से  बल्कि  sara  यह  निकला  है  कि  जो  वर्या  हुई  है  उसमें  रेडियो  एक्टिव  एलिमेंट्स

 (  रेडियो  घार्मिता  के  तत्व  )  थे  ।  वह  दूसरी  चीज  है  ।  वहां  पर  ये  ज्यादा  पाये  गये  ।  कहों  पर  कम  भो  हो

 सकते  हैं  कौर  कहीं  पर  ज्यादा  भो  ।  शायद  श्राप  यह  भी  जानने  हैं  कि  गवर्नमेंट  wis  इंडिया  को  तरफ

 से  एक  किताब  भी  निकलो  है  जिसका  नाम  है  एक्सप्लोयंस  एण्ड  देयर  जिसमें

 पिछने  दो  तीन  महीनों  में  जो  कुछ  शुभ्रा  है  दुनिया  उसकी  चर्चा  है  ।

 श्री  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  हाल  के  उस  समाचार  को  शोर  प्रा कर्षित  किया  गया  है

 जिसका  अदाय  यह  है  कि  अ्रहमदाबाद  में  भारी  वर्षा  के  पश्चात  मछलियां  बड़ी  तादाद  में  मरी  हुई  पाई

 TS——T AAT  नगर  में  बड़ी  संख्या  में  वह  मर  रही  थीं  ।  इसके  उपरान्त  उन्हें  बम्बई  को  प्रयोगशाला  में

 जांच  के  लिये  भेजा  गया  ।  यदि  यह  सच  तो  इस  जाँच  का  क्या  परिणाम  हुमा  ?

 fait  जवाहरलाल  नेहरू  :  खेद  है  कि  मैँ  इस  विपदा  से  श्रनभिज  हूं  ।

 श्री  कामत  :  श्री  मुरार  जो  देसाई  यहां  उपस्थित  हैं  वहं  इस  विषय  की  जानकारी  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  जोखिम  श्राल्वा  :  क्या  सरकार  को  जापानी  समुद्रों  के  समीप  किये  जाने  वाले  प्रयोगों

 के  सम्बन्ध  में  जापान  ऋतु  विज्ञान  बोर्ड  के  कुछ  अकड़  प्राप्त  हुये  हैँ  ?

 पति  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  स्पष्ट  रूप  में  यह  नहीं  समझ  सका  कि  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय

 क्या  है  ?  हमारे  वैज्ञानिकों  ने  दूसरे  देवों  के  वैज्ञानिकों  से  सम्पर्क  स्थापित  कर  रखा  है  ।  इस  प्रकार  सरकार

 इस  रूप  में  ग्न्य  सरकारों  से  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  करती  |  यह  एक  वैज्ञानिक  ब्रिकी  है  जिसमें  विभिन्न

 ल  के  वैज्ञानिकों  में  परस्पर  सहयोग  होता  है  |

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  श्ञाह  :  मैं  जान  सकती  हूं  कि  रेडियो  एक्टिव  धूल  कलकत्ता

 ग्र  लखनऊ  तक  में  पाई  गई  है  ?

 को
 जवाहरलाल  नेहरू

 :  ऐसे  सवालों  का  जवाब  देंने  में  मुझे  जरा  दिक्कत  हो  जाती  है  क्योंकि  जो

 माननीय  सदस्य  सवाल  करतें  हैं  वे  इस  मसले  को  बिल्कुल  समझे  नहीं  हैं  ।  वे  कुछ  लफ्जों  को  पकड़  लेते

 हूं  जो  बारबार  दौहराये  जाते  हैं  ।  रेडियो  एक्टिविटी  बारिश  तो  कभी  भी  थोड़ी  सी  हो  सकती  यह  बहुत
 सी

 बातों  पर  मुनहसर  करता  है  ।  सवाल  यह  है  कि  कितनी  बढ़ती  कितनी  घटती  है  ।  कभी  ज्यादा  बढ़ी

 हुई  पाई  गई  दिल्‍ली  में  भी  पाई  जा  सकती  है  कौर  कहीं  भी  पाई  जा  सकती  है  ।  सवाल  यह  है  कि  बढ़ती

 ललाल्ाणणणण कितना  हैं  ।  कभी-कभी  बढ़ी  हुई  पाई  गई  है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 मद्रास  गोदी  श्रमिक  बोझ

 *
 ES i Y  शी  नम्बियार :  क्या  इस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  फोन  वर्ष  की  सामान्य  खा  के  पश्चात्‌  मद्रास  गोदी  श्रमिक  बोर्ड  के  सदस्यों के  नामों

 को  कर  दो  गई  है  :

 यदि  तो  इसक  क्या
 कारण

 है

 श्रमिक  संघ  के  कितने  व्यक्ति  बोर्ड  में  लिये  गये  कौर

 बीड  का  रचना  में  मिथकों  at  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करने  के  लिये  किन  सिद्धांतों  का

 करण  किया  गया  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  मद्रास  गोदी  श्रमिक  बोड़े  को  सदस्यों  के  नामों  की

 घोषणा  २३  सकता  Pes  को  की  गई  थी  |

 पहने बीडें को अवधि को  अवधि  १३  १९५६  को
 स  हुई

 थी  किन्तु इसे  कुछ  समय
 तक

 शरार

 काम  करने  manta दें
 दी  गई  थी  क्योंकि  मद्रास  गोदी  श्रमिक  का  विनियमन )

 योजना
 के

 अन्तर्गत  जिस  के  पुनरीक्षण  पर  बिचार किया  जा  रहा था  एक  नये  बोर्ड  की  स्थापना  की  जाती  थी  |

 पुरोहित  योजना
 २३

 १९५६  को  प्रकाशित  की  गई  थी  तथा  उसी  दिन  से  नया  बोर्ड

 स्थापित  किया  गया  ।

 दो
 ।

 योजना के  खण्ड  (५)  में  वर्णित  सिद्धांत  के  आघार  पर  श्रमिकों  को  प्रतिनिधित्व  दिया

 गया ह  |

 श्री नम्बियार
 :

 क्या मैं  जान  सकता  कि  निकाय  में  जिन  दो  विभिन्न  संतों  का  प्रतिनिधित्व

 उनकी  सदस्यता क्या  है  कौर
 उनके  afafirar  त  का  स्वरूप  क्या  है  ?

 आबिद  झ  मुझे  पुर्व  सूचना  चाहिये  ।

 विस्थापित  विद्यार्थियों  के  लिये  शिक्षा  सम्बन्धी  संस्थायें

 893.  थ्री  दी०  ao  फार्मा  :  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  जय  विस्थापित  विद्यार्थियों  के  लिये  शिक्षा  सम्बन्धी  संस्था

 स्थापित  करने  पर  oa  तक  कितनी  रकम  खर्च  की  गई  और

 इसे  किस  प्रकार  खर्च  किया  गया  है  ?

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  oa  विस्थापित पहचान  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर )

 व्यक्तियों  के  लिये  शिक्षा  सम्बन्धी  संस्थायें  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  १०  १९५६

 तक  PE or VE  लाख  रुपये  की  रकम  की  स्वीकृति दी  गई  थी  ।  इस  राशि के  विरुद्व  वास्तविक  परिव्यय

 का  ब्योरा  सम्बन्धित  राज्य  रारकारों  से  एकत्रित  किया  जा  रहा नपा  ee

 Pet  अंग्रेजी  में  ।
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 इसके  otateaa  विस्थापित  विद्याथियों  के  faq  अतिरिक्त  स्थान  रानी  को  व्यवस्था
 करने

 के

 लिये  वर्तमान  शिक्षा  सम्बन्धी  संस्थानों  को  oo  ys  लाख  रुपये  दिये  गये  हैं  ।

 २८१६  लाख  रुपये प्रारम्भिक  स्कूल
 ~

 माध्यमिक  स्कूल  PERE  लाख  स्त a4

 a  लिज  १
 —_———————S

 १४७८१
 लाख

 कल  Po  Ve  लाख  रुपये
 a  ककाना  परन  मान  किशना

 श्री  gto  चं०  शर्मा  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  lar  का  कितना  भाग  शरणार्थी  विद्यार्थियों

 के  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  के  लिये  wie  कितना  भाग  उनके  प्रविधिक  प्रशिक्षण  के  लिये  वंदित  किया

 गया है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  मेंने  बताया  है  कि  यह  राशि  प्रारम्भिक  माध्यमिक  स्कूलों  कौर  डिग्री

 कालिजों  को  वंचित  की  गई  है  ।  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  हूं  कि  इनमें  से  कौन  से  मूल  प्रशिक्षण  स्कूल  हैं  ।

 श्री  दी०  चे  फार्मा  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं
 कि  उत  बस्तियों  में  जहां  इत  दार गाधि यों  को  बसाया

 गया  क्या  इन  विद्यार्थियों  के  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  के  लिये  इत  समय  कोई  योजना  वहां  है  ?

 श्री  राज  बहादर  :  मेरे  विचार  में  इस  प्रकार  की  योजनाकारों  को  wae  ही  ध्यान  में  रखा

 गया  होंगा  \,

 श्री  नि०  बि०  चौधरी  :  क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  से  सम्बन्धित  शिक्षकों  को  सुची  में  विसर्जन

 योजना  के  ऑ्रधीन  नए  कालिज  स्थापित  करना  सम्मिलित  है  ate  यदि  तो  उस  पर  परिव्यय

 कितना  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  में  पहिले  ही  बता  चुका  हूं  कि  सम्पूर्ण  वेतन  को  दो  वर्गों  में  विभाजित  किया

 गया है  ;  एक  तो  शिक्षा  सम्बन्धों  नई  संस्थापकों  को  स्थापना  के  लिये  है  जिसमें  fear  कालिजों  कौर

 इन्टरमोडियेट  कालिजों  को  स्थापना  का  कार्य  भी  सम्मिलित  है  ध ौर  दूसरा  वर्तमान  संस्थापकों  में  स्थान

 के  विस्तार  के  लिये  है  ।

 श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  :  श्रनधिवासियों  की  बस्तियों  में  शिक्षा  सम्बन्धी  स़्थानों  को  सरकार

 द्वारा  स्ब  तक  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  गई  थी  ।  क्या  में  जान  सकती  हूं  कि  श्रनधिवासियों  की  उन  बस्तियों

 में  कितनी  संयोगों  को  विनियमित  किया  जा  रहा  कितनों  स़्थानों  को  सहायक  अनुदान  दिये  गये  हैं

 या  सरकार  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  ० अपन  प्राधिकार  में  ले  लिया  गया  है  ?

 fait  राज  बहादुर  :  श्रनधिवासियों  की  बस्तियों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  के  पृथक  ग्रां कड़े  या

 रग-रग  अ्राकड़  मेरे  पास  नहीं  हैं  |

 रानीगंज  कोयले  को  खान  में
 हड़ताल

 | डा०  राम  aun  सिंह  :

 prow  श्री बोस :

 | sit  काजरोत्कर

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रानीगंज  की  कोयले  को  खानों  में  किन  क्रारणों  से  कोबला-खनिकों  की  हड़तालें  हुई

 faa
 sist  मैं
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 वह  हड़ताल  कब  तक  जारी  रही

 Ml  OC की  उत उस  हड़ताल  के  कारण  कोयले  पादन  के  सम्बन्ध  में  किस  सीमा  तक  हानि  हुई

 कौर

 खनिकों  को  वेतन  रूप  में  जितना  धन  नहीं  मिला  उसकी  प्राक् कलित  राशि  कितनी  है  ?

 fart  उपमंत्री  आबिद  अखिल  भारतीय  औद्योगिक  न्यायाधिकरण

 खान  विवाद )  द्वारा  अपना  पंचाट  दिये  जाने  के  तुरन्त  ही  बाद  सरकार  ने  उसकी  उचित

 कार्यान्विति  के  लिये  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  थी  ।  जबकि  कार्यान्विति  के  लिये  त्रिपक्षीय  वार्ता  चल  रही

 थाी आर  पंचाट  से  सम्बन्धित  कुछ  अपीलें  भी  लम्बित  कोयला  खान  के  श्रमिकों  के  एक  भाग  नें  उन

 वादियों  पर  हड़ताल  कर  दी  जिनकी  पंचाट  द्वारा  पहिले  ही  की  जा  चकी  थी  |

 २८  दिनों  के  लिये

 लगभग  रेट  लाख  टन

 लगभग  २५  लाख  रुपये
 |

 राम  सुलग  सिंह  :  क्या  सरकार  का  कोई  एहतियाती  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  कि

 जिससे  भविष्य में  इस  प्रकार  की  हड़तालों के  कारण  कोयला  सम्भरण  का  विस्थापन  न  हो ?

 ब्या  far
 श्री  afar  चली  :  हमें  निकट  सकी  तय  में  इस  प्रकार  की  किसी  हड़ताल  के  होने  की  झ्राद्या

 नहीं  है

 श्री  बोस  :  क्या  में  जान  सकता  हं  कि  क्या  हड़ताल  को  निश्चित  रूप  से  अवध  घोषित  किया

 गया है  ?

 कशी  अबद  मेरे  विचार  में  किसी  ने  यह  घोषणा  नहीं  की  कि  हड़ताल

 अवैध  परन्तु  वह  अवैध  थी  ।

 श्री  नाम्बियार  :  कया  मैं  जान  सकता  हं  कि  क्या  यह  न्यायाधिकरण
 के

 पंचाट  पर  श्रमिकों  की

 wags  के  कारण  थी  ?

 पंचाट  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 है  क्योंकि  श्रमिकों  ने टीम  मंत्री  खंभा  देसाई

 अपीलीय  न्यायालय  में  भ्रमित  को  वरीयता  दी  है  कौर  मेरे  विचार  में  न्यायालय  में  Ate  की  सुनवाई

 हो  रही
 है  प्रौढ़  इस  प्रकार  के  बड़े  प्रदान  में  कोई  श्रनियमिता  उत्पन्न  हुई  बातचीत  के  लिये

 बारीक  समिति  के  सामने  इस  बीच  श्रमिकों  के  एक  भाग  को  हड़तालें  करने  के  लिये  भड़काया  गया

 था  और  मझे  प्रसन्नता  है  कि  अब  बिना  किसी  दावत  के  हड़ताल  वापिस  ले  ली  गई  है  |

 शनी  काजरोत्कर  क्या  किसी  श्रमिक  को  इस  हड़ताल  के  कारण  उत्पीड़ित  किया  गया  है  कौर

 यदि  इस  प्रकार  के  उत्पीड़ित  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 श्री  आबिद  चली  :  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  हिसा  के  लिये  उत्तर दायों  कुछ  श्रमिको  पर

 दोषारोप  लगाया गया  है  ।  श्रमिकों  में  से  अधिकांश  को  वापिस  ले  लिया  गया  था  |

 श्री  रामानन्द  दास :  मैं
 जान

 सकता  हुं
 कि  क्या  विवाद  का

 कुछ  निबटारा  ea  था  और

 नन
 यदि  तो

 निबटारे
 का  स्वरूप  क्या  है  oe,

 ya  saa  में  ।
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 श्री  आबिद  कोई  निबटारा  नहीं  ear  हड़ताल  को  बिना  किसी  छाते  के  वापिस  ले

 लिया  गया  था  |

 निर्यात  संवर्धन  परिष दें

 ,  1१६.  श्री  घुले कर  :  क्या  वाणिज्य  ate  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगें  कि  :

 विभिन्न  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  द्वारा  जो  प्रतिनिधि  मंडल  पुरस्कृत  किये  गये  क्या  उन्हों ने
 = >  ि

 ates  तथा  geuYy  वर्षों  को  maf में  कोई  4  be  साद  कैसे  भ्र ौर

 (ay  यदि  तो  कित  वस्तु प्र ों  के  सौदे  किये  गये  थे  ह ||  कौर  उनकी  कीमत  कितनी  थी  ?

 व्यापार  मंत्री  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 fan  लेकर  :
 क्या  इन  सौदों  के  लिये  बातचीत  करने  के  सम्बन्ध  में  अन्य  देशों  को  कोई

 निधि मंडल  भेजा  गया  था  ?

 fat  कर मरकर  :  मेरे  माननीय  मित्र  कृपया  अपना  wea  देखें  ।  उन्होंने  पुछा  है  कि  विभिन्न
 ~~

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  द्वारा  जो  प्रतिनिधिमंडल  पुरस्कृत  किये  गये  थे  क्या  उन्होंने  कोई  वाणिज्यिक

 सौदे  किये  हैं  ।  फिर  भी  मैं  उन्हें  बताये  देता  हूं  कि  कुछ  प्रतिनिधिमंडल  भेजे  गये  थे  ।  उदाहरण  के  लिये

 PEAS  से  पहिले  सूती  काली  मिले  कौर  रेशम  तथा  नकली  रेशम  के  लिये  निर्यात

 प्रवर्तन  परिषदों  को  ग्रोवर  से  पांच  प्रतिनिधिमंडल  भेजे  गये  थे  ।  उन्होंने  कोई
 OLN

 नहीं  किया  था  |

 जयते  पहिने  उतर  में  जोड़ते  के  लिये  मैँ  यट  कहता  चाहता
 a Q  कि  PEXs  में  दो  प्रतिनिधिमंडलों

 ने  तम्बाकू  और  जोड़ियों  के  लिये  ae  काजू  काली  मिर्च  के  लिये  भी  व्यादेश  पंजीबद्ध  किये

 थें  |

 Tava  च

 श्री  घुले कर  :
 क्या  इन  प्रतिनिधिमंडलों  ने  भारत  में  विभिन्न  स  निल  i  को  कोई  जानकारी

 दी  ay  ?

 fait  कर मरकर  :  उन्होंने  स  भो ता  तत्सम्बन्धी  जानकारी  प्राप्त  को  थी  कौर  जिन  देशों  में  भी

 वे  गये  वहां  पक्षों  को  उन्होंने  जानकारी  दी  थी

 श्री  बेलायुधन
 :  क्या  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  क्या  निर्यात  संवर्धन  निगम  ने  a  तक  किसी  विदेश  से

 किशी  कारबार  का  कोई  सौदा  किया  है
 ?

 श्री  कर मरकर  :  निर्यात  संगीत  निगम  नाम  का  कोई  निगम  नहीं  है  |

 fat  बे लाय धन  :  यह  इसका  ही  भाग  है  ।

 yan  मित्तल  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  काजू  के  कोई  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌
 यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  इसलिये  एक  ऐसो  परिषद्‌  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  करेगी

 कि
 काजू  एक  डालर  प्राप्त  करने  वाली  वस्तु  है  ?

 श्री  कर मरकर  :  यह  पहिले  ही  मैंने  बताया  था  कि  उसकी  कौर  से  एक

 मंडल  गया  था  |
 काए

 मूल  अ्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री  [- ५  प०  नायर  माननीय  मंत्री

 ने  कहा  |  |  कि  काजू  ait  काली  fas  निर्यात  संवर्धन

 परिषद्‌  को  र  से  एक  प्रतिनिधिमंडल  गया  था
 ।

 मैँ  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस  प्रतिनिधिमंडल  द्वारा

 किये  गये  काय  के  कारण  क्य  उन  देशों  में  काजू  के  नियमित  सम् भरण  की  कोई  सम्भावना  है  जो  इस

 समय  काजू  नहीं  लेते  हैं
 ?

 श्री  कर मरकर  :  काजू  सम्बन्धी  संभावनायें  प्रोत्साहित  करने  वाली  TST
 NG et   ेहूं  ।  फ़ांस  हमसे

 प्रतीक  काजू  लेता  है  ्र  हमें  पूर्ण  राशा  हैं  कि  प्रत्य  देश  भो  हम  से  काजू  लेंगे  ।

 दियासलाई  उद्योग

 *१७.  श्री  सकत  दर्शन  :  कया  उत्पादन  मंत्री  २४  REX  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  २०३

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  अखिल  भारतीय  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड  के

 निश्चय  के  अतुप्तार  दिपासलाई-निर्माण  के  जो  २००  कटोर  उद्योगकैत्द्र  खोलने  का  विचार  था  उन्हें

 स्थापित  करने  को  दिशा  में  इस  बीच  क्या  प्रगति
 हुई

 है  ?

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव  र  fito  wy  तक  प्रतीत  भारतीय  खादी व

 ग्रामोद्योग  बोझ  ने  कटार  दियासलाई  के  €७.कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  प्राथमिक  सहायता  रखी  है  |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  स्थान  छांटने  के  लिये  किन-किन

 नातों  का  ध्यान  रखा  जायेगा  ?

 श्री  रा०  गि०  दुबे  :  इस  बारे  में  स्टेंट  सरकारों  के  साथ  सलाह-मशविरा  किया  जायेगा  |  इतना

 कहां  जा  सकता  है  कि  जहां  पर  रा  मेमोरियल  वगैरह  को  फैसिलिटीज  ज्यादा  वहीं  इन  Trost

 को  खोला  जायेंगी  |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  इन  २००  केन्द्रों  को  खो  नने  के  बार ेमें  क्या  उत्तर  प्रदेश  कौर  अरन्य  विभिन्न  राज्यों

 का  कोटा  निश्चित  कर  दिया  गया  है  ?

 श्री  रा  गि०  दुबे  :  इस  तरह  का  कोई  कोटा  निश्चित  नहीं  हुजरा  है  |

 श्री  सु०  देव  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  एक  कुटीर  उद्योग  आघार  पर  दियासलाई

 निर्माण  के  सम्बन्ध  में  कोई  नीति  है  ?

 श्री  to  गि०  दुबे  :  इसी  पर  तो  हम  वाद-विवाद  कर  रहे  हैं  ।

 महोदय  :  यही  तो  प्रश्न  है  ।

 tat  डाभी  :  जब  ये  सभी  करे  स्थापित  हो  जायेंगे  तब  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलने  की

 राशि है
 ?

 श्री  राठ  शशि  दुबे  :  में  कह  नहीं  सकता  कि  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलने  की  संभावना

 है  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को  कुछ  प्र नुमा  यता  सकता  हूं
 ।  PEYY-YE  वर्ष  में  २,५००  ग्रस

 सलाइयाँ  उत्पादित  की  गई  थीं  कौर  अंशकालिक  तअ्राधार  पर  ६४  व्यक्तियों  को  काम  मिला  था  ।

 चालू  वर्ष  में  अरब  तक  पूर्णकालिक  श्रमिकों  की  संख्या  १५३६  है  जबकि  अंशकालिक  श्रमिक  ५६०

 इस  ग्रा घार पर  हमें उन
 व्यक्तियों

 के
 सम्बन्ध  में  कुछ  ज्ञान  हो  सकता  है  जिन्हें  नियोजित  किया

 जायेगा

 मूल
 लार

 ्  ।
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 मंत्री  #०  च०  :  मैँ  यह  प्रौढ़  बताना  चाहता  हुं  कि  इस  प्रकार  के  प्रत्येक

 कन्द्र म में  लगभग ४०  से  ५०  व्यक्तियों  को  काम  मिलने  की  संभावना  है  |

 मायदेव  :  इन  श्रमिकों  को  वास्तविक  मजरी  कितनी  दी  जाती  है

 द्रव्य  लगाने  वालें  विशेषज्ञ  नहीं  बल्कि  अन्य  अदक्ष  श्रमिकों  की  मजूरी  ?

 श्री  tro  गि०  दुबे  :  इस  प्रश्न  के  उत्तर  के  लिये  मुझे  पाक  सूचना  चाहिये  |

 श्री  ब०  स०  मुक्ति
 :

 विभिन्न  राज्यों  को  wera  किस  प्रकार  दिया  जाता  है
 ?  क्या  यह  कद्र  में

 प्राप्त  हुये  आवेदनपत्रों  की  संख्या  या  प्रत्येक  राज्य  में  प्राप्य  सुविचारों  के  पर  दिया  जाता

 श्री  राठ  गि०  जिस  समय  कौर  जब  कभी  कोई  मांग  ant  है  हम  सभी  राज्यों

 को  पूरी  सहायता  देने  के  लिये  तैयार  होते  हैं  परन्तु  यह  स्थानीय  प्रशासी  राज्य  की

 वित्तीय  कच्चे  माल  की  प्राप्यता  ate  भ्रमण  बातों  पर  निर्भर  है  ।  राज्य  सरकार  को

 मामला  उठाना  होता  है  कौर  केन्द्र  सदन  सहायता  देने  के  लिये  तैयार  है  ।

 नाभिकीय  परीक्षण

 1१८  श्री  च०  Wo  नसीहत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जब  से  देश

 में  नाभिकीय  तथा  ताप-नाभिकीय  परीक्षण  विस्फोटों  को  रिकार्ड  करने  के  प्रबन्ध  स्थापित  किये  गये  हैं

 तब  से  भारत  के  पाइवंवर्ती  क्षेत्रों  में  ऐसे  कितने  विस्फोटोंक्के  होने  के  तथ्य  को  रिकार्ड  किया  गया

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  जवाहरलाल  भारत  के  पाइवंवर्ती क्षेत्र

 मे  कोई  भी  परीक्षण  विस्फोट  नहीं  हुये  ऐसा  कोई  भी  सुलेख  नहीं  है  जो  भूकम्प  की  भांति  तुरन्त

 ही  नाभिकीय  तथा  ताप-नाभिकीय  विस्फोटों  को  रिका  कर  सके  ।  तथापि  बम्बई  में  इन  परीक्षण

 विस्फोटों  की  रेडियो  धर्मी  धूलि  को  लगातार  मापा  जा  रहा  है  कौर  भारतीय  सागर  में  या  उसके

 निकट  यदि  कोई  परीक्षण  विस्फोट  किया  जाय  तो  उस  मामले  में  रेडियो  धर्मी  अली  की  शीघ्रता  से

 गणना  करने  के  लिये  हम  पर्याप्त  रूप  से  सूरज  हैं  |

 Tat  चल  रा०
 नरसिंह  :

 हिन्द  महासागर  क्षेत्र  में  ज्ञ  अणुबम  परीक्षण  तथा  अन्य  स्थानों  पर

 जो  उद्जन  बम  परीक्षण  होते  क्या  उनके  सम्बन्ध  में  रेडियम  afaar  तथा  प्रभाव  की  तीव्रता  के

 बारे  में  तुलनात्मक  आंकड़ों  का  श्रमिलेख  रखा  जाता है  यदि  तो  इन  परीक्षणों  का  क्या  परिणाम

 है
 ?

 ्
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :

 कभी-कभी  इस  प्रभाव  का  दैनिक  रिकार्ड  ऊपर  की  जोर  गति

 ताता  रोकने  बढ़ते  घटते  रहते  कौर  इसलिये  निर्णय  करने  का  हमारे  पास  केवल  एक  ही

 साधन  है  कौर  वह  है  अकड़  का  एकदम  बढ़  जाना  ।  उससे हम  यह  निर्णय कर  लेत ेहैं  कि  कोई

 परीक्षात्मक  विस्फोट  sar  है  कौर  थोड़ा-सा  इस  बात  का  भी  अ्रनुमान  हो  जाता  है  कि  ag  विस्फोट  किस

 दिशा  में  gare  |  उस  घटना-स्थल  का  ठीक-ठीक  पता  लगना  बड़ा  कठिन  है  ।

 जैसा  मैंने  बताया  मुख्य  प्रेक्षण  केन्द्र  बम्बई  में  है  ।  परन्तु  अरन्य  कई  स्थानों  जैसे  दिल्ली

 बंगलौर  तथा  श्रीनगर  में  भी  ऐसे  प्रेक्षण  किये  जाते  हैं  ।

 vat  कामत :  भारत  ने  नाभिकीय  परीक्षात्मक

 perl

 को  पृ  णरूपण  समाप्त  करन

 या  उसके  सम्बन्ध
 में कम  से

 कम  उन्हें  रोक  देने
 के  सम्बन्ध  में  जो

 सुझाव

 मूल  अग्रेजी  में  ।
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 ब्रिटेन  तथा  रूस  ने  क्या  प्रत्युत्तर  दिया है  ?  कुछ  समय  संयुक्त  राष्ट्र-सभा में  इसी  प्रकार  का

 जो  संकल्प  प्रस्तुत  किया  गया  उसके  प्रत्युत्तर के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  जहां  तक  मैं  अनुभव  करता  हूं  माननीय  सदस्य  ने  जिन  देशों  का  नाम

 लिया है  बे  सभी  देश  भ्र भी  तक  परीक्षात्मक  विस्फोट  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  यह  आशा  प्रकट  की

 है  कि  वे  किसी  न  किसी  समय  उन  परीक्षणों  को  समाप्त  कर
 परन्तु

 यदि  एक  देवा  समाप्त  कर  देता

 है  तो  दूसरा  देश  उसका  अनुचित लाभ  उठा
 लेगा

 |

 वायदे  के  सौदे  )  अधिनियम

 *2e,  श्री  ख०  च०  :  क्या  वाणिज्य  ale  उपभोग  वस्त  उद्योग  मंत्री  २०

 ae Oc  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  QU  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 वायदे
 के

 सौदे  १९५२  के  wale  गैर-कानूनी  व्यापार
 करने

 वाले  कितने  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया  जा  चका  है

 प्रत्येक  मामले  में  कम से  कम  कौर  अधिक रो  aha  क्या  दण्ड  दिया  wk

 कितने  मामले  wal  चालू  है
 !

 व्यापार  मंत्री  कर मरकर  )  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जौ  रही  है  कौर  प्राप्त

 होने  पर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  |

 ny.  कानन  सज का थ 20 ध अ  मत श्री  ख०  चल  सोनिया  :  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  च्यर्न्ना  meet  नचाना  नज़र ने  वालों  की  संख्या

 दिन  प्रति  दिन  बढ़  रही  है  कौर  इस  गैर-कानन  व्यापार  कौर  चोरबाजारी  को  बंद  करने  के  लिये  सरकार

 कौन  कौन  उपाय  कर  रही  है
 ?

 शी  करमरकर  :  जी  कुछ  शिकायते  इस  सम्बन्ध  में  are  जसे  कि  कलकत्ते  से  जूट  के

 सम्बन्ध  में  आई  मध्य  प्रदेश  से  बिनौले  की  बाबत  भाई  थी  ौर  राजस्थान  से  कौर  किसी  दूसरी  वस्तु

 के  बार ेमें  शिकायत  are  थी  ।  इस  चोरबाजारी  और  गैर-कानूनी व्यापार  को  रोकने  के  लिये  जो  कुछ

 हो  सकता  है  वह  किया  जाता  है  ।  कलकत्ते  में  ray  जांच  चल  रही  है  त्र  उसके  बारे  में  में  प्रभी  कुछ
 न
 नहीं

 कह  सकता  |  राजस्थान  में  कुछ  केसेज  इंस्टीट्यूट  किये  गये  थे  लेकिन  बाद  में  वे  विदा  कर  लिये  गये

 और  उनके  बारे  में  भी  हम  जानकारी  मंगा  रहे  हैं  प्रौढ़  वह  काम  हमारा  चल  रहा  है  ।  फारवर्ड  मार्केट्स

 मिशन  एक्ट  एक  कम्पलीकेटेड चीज  है  कौर  इसलिये  हमने  साफ  बता  दिया  है  कि  क्या  लीगल  होता  है

 कौर  क्यां  इल् लीगल  होता  है  भ्र  में  समझता  हूं  कि  इसके  बाद  सारी  व्यवस्था  ठीक  हो  जायेंगी  |

 श्री  ख०  चल  सोनिया  क्या  फारवर्ड  माकपा  कमिशन  के  पास  कोई  इंस्पकटेरेट  है

 श्री  कर मरकर  जी  हमने  एक  बनाई  है  ।

 धूपिया
 :

 प्राप्त  हुई  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  कौन-कौन  सी  विशेष  कार्यवाही  की

 गयी  प्रौढ़  क्या  सरकार  को  उस  काम  में  सफलता  मिली  है  ?

 fat  कर मरकर
 :

 जब  भी  कोई  शिकायत
 वायदा  बाजार

 शझ्रायोग
 से  प्राप्त  होती  उसे हम

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  पास  भेज  देते  झर  फिर  उस  मामल े'  पर
 राज्य  सरकार  ही  विचार

 करती
 है

 |

 और  यदि  वह  मामला  ठीक  होता  है  तो  उसे
 मे

 भेज  दिया  जाता
 आर  जब  उसमें awe  eee  oe  ee  eee

 जी ि  द
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 कोई  पायी  जाती  तो  सम्बन्धित व्यक्ति को  दण्ड  दिया  जाता  है  ।  are  यदि  कोई  अवैधता  नहीं

 होती  तो  उसे  मुक्त  कर  दिया  जाता  है  ।

 श्री  घटिया  wa  तक  कितनी राज्य  सरकारों ने  केन्द्रीय  सरकार को  उत्तर  दिया  ौर

 कितने  मामले  सफलतापूर्वक  पकड़े  जा  सके  हैं
 ?

 श्री  कर सरकर  :  मैंने  कई  मामलों  का  उल्लेख  किया  है  ।  उदाहरणार्थ  हमें  बंगाल  से  शिकायतें

 प्राप्त हुई  हैं  ।  पुलिस  उनकी  जांच  कर  रही  है  |  यह  मामला  पटसन  के  सम्बन्ध  में  था  |

 हमें  राजस्थान  से  भी  कई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  पहले  मामले  चलाये  गये  थे  परन्तु  बाद  में

 वापिस लें  लिये  गये  थे  ।  हमने  उनकी  बाबत  उनसे  पूछ  रखा  है  |  हमें  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  भी

 बिनौलों के
 सम्बन्ध

 में
 शिकायत  करायी  झ्र इन

 शिकायतों  के  बारे
 में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  यह

 सुचना  मिली  है  कि  लिखित  प्रमाणों  के  अभाव  इन  शिकायतों
 के

 सम्बन्ध  में  ae  ग्रोवर  कोई

 करना  बड़ा  कठिन  है
 |

 पंजाब  से  भी  चने  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  श्रायी  हैं  शर उनपर उन  पर  विचार  किया जा  रहा  है  ।

 जेसा  मैंने  हिन्दी  उत्तर  में  बताया  इस  अघिनियम  का  प्रवर्तन-क्षेत्र  पूर्णरूपेण  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 हमने  अधिनियम के  उपबन्धों  के  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  सभी  सम्बन्धित  संस्थानों  को  सचेत कर

 दिया  है  ।  भ्राता  है  कि  इन  सभी  बातों  के  स्पष्टीकरण  के  बाद  इस  अवध  व्यापार को  रोकना  संभव

 हो
 सकेगा  ।  जब  भी  कोई  बात  हम  उस  पर  यथासम्भव

 कठोर से  कठोर  कार्यवाही

 करेंगे  ।

 श्री  हेडा  किसी  भी  शिकायत  के  खाने  पर  उस  निबटारे  में  शभ्रौसतन  कितना  समय

 लगता है  ?

 श्री  करमरकर  यह  at  सम्बन्धित  मामले  की  उसकी  खोज  पर  खाने  वाले  समय

 शर  उस  अपराधी  कीः  चालाकी  आदि  पर  निर्भर  करता है
 ।  तो

 भी  मैँ  यह  स्पष्ट  बता  देना  चाहता  हूं

 कि  हम  वायदा  बाजार  आयोग  अधिनियम  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  पूर्णरूपेण  परमुत्सुक हैं हैं

 क्योंकि  देश  के  हित  के  लिये  ae  अत्यावश्यक  है  कि  wae  सट्टा  व्यापार  बन्द  कर  दिया  जाये  हमें

 आशा  है  कि  सक्रिय  सदस्यों  के  सहयोग  से  हम  इस  काय  में  अवद्य  सफल  होंगे  ।

 श्री  ख०  चे  सोनिया  उसमें  कितने  areal हैं  ?

 श्री  कर मरकर  :  उसके  लिये  नोटिस  चाहिये  ।  मझे  पता  नहीं  है  कि  कितन  are  ।

 श्री  धनेंद्र  :  जब  सरकार  को  यह  मालम  है  कि  बड़े-बड़े  बाजारों  में  दिन  भर  सखराजी  चलती

 है  तो  इतने  कम  मुकद्दमे  क्यों  चलायें  जाते  हैं  शर  तहकीकात  के  लिये  इतना  ज्यादा  टाइम  क्यों  लिया

 जाता है  ?

 श्री  करमरकर  :  म  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  जानते  होंग  कि  यह  फारवर्ड  मार्कट्स  कमिशन

 एक्ट  कितना  कम्पलीकेटेड  है  प्रौढ़  इसके  ठीक  से  व्यवहार  में  भराने  के  रास्ते  में  कितनी  दिक्कतें  हैं  ।  उसके

 ठीक  से  चलने  के  लिये  ताकि  इस  तरह  को  गड़बड़ी  न  हो  शौर  हम  जल्दी  काम  कर  शर  अधिक

 कोआपरेशन  इत्तिला  ठीक  चाहिये  क्योंकि  यह  फारवर्ड  मार्केट्स  कमिशन  ऐक्ट  का  मामला  ही

 ऐसा  है  कि  इसमें  wrasse  बहुत  aaa  में  माहिर  हो
 गये  तो  भी  हमें  आका  है  कि  हमारा  काम

 माननीय  सदस्यो ंसे  इस  विषय में  सलाह  को  OTT TAT  मिलने से  काफी  आसान  हो
 जायेगा

 ।
 «लाा

 अ्रंग्रेजी मे में  ।
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 दिल्‍ली  में  रेलवे  डाक  सेवा  कर्मचारियों  की  हड़ताल

 (at  कामत

 TERE.  श्री  काजरोत्कर

 भागवत  झा  श्रीपाद  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्‍ली  में  रेलवे  डाक  सेवा  कर्मचारियों  नें

 PUR  के  तीसरे  सप्ताह  में  काम  से  हड़ताल  कर  दी  थी  :

 यदि  तो  हड़तालियों  की  कितनी  संख्या  थी  ;

 उस  हड़ताल के  क्या  कारण  श्र

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर  हां  ।

 ४२५  चिट्ठियों  को  छांटने  वाले  तथा  Rey  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी  |

 २  सारों  शर  १  चतुर्थ  श्रेणी  के  पदाधिकारी  के  साइटिंग  अाफिस  से  दिल्‍ली  रेलवे

 डाक  सेवा  में  स्थानान्तरित  किये  जाने  के  विरोध  में  ।

 स्थानान्तरण  के  कारणों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 श्री  कामत  :  इन  कर्मचारियों  की  मांगों  अथवा  शिकायतों  को  मंत्रालय  के  सामने  सबसे

 पहले  कब  प्रस्तुत  किया  गया  कौर  वास्तविक  हड़ताल  के  प्रारम्भ  होने  से  पुर्व  क्या  कार्यवाही  की

 गयी  थी ?

 श्री  राज  बहादुर  :  जैसा  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  ही  यह  हड़ताल  अचानक  ही  प्रारम्भ

 हो  गयी  थी  ।  इस  प्रकार  की  कोई  भी  मांग  मंत्रालय  के  सम्मुख  प्रस्तुत  नहीं  की  गयी  थी  ।  वे  मांगें  मंत्री

 महोदय  के  ध्यान  में  २०  अक्तूबर  को  लायी  गयी  थीं  जबकि  हमें  हड़ताल  की  सूचना  भी  मिल  चुकी

 थी ।  ये  मांगें  मंत्री  के  ध्यान  में  पहले  नहीं  लायी  गयी  वे  मांगें  तो  २०  तारीख को  संघ  के

 निधियों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी

 श्री  कामत  :  मैंने  दाऊद  नहीं  कहा  मैंने  तो  शब्द  कहा  है  ।  क्या  इसका  यह

 तात्पर्य  है  कि  वास्तविक  हड़ताल  होने  से  पूर्वे  इन  मांगों  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  को  कुछ  पता  ही  न

 था  ?

 संचार  मंत्री  जगजीवन  :  जी  नहीं  ।  यह  बात  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहीं  arg  थी  शौर

 न  ही  डाक  तथा  तार  विभाग  के  महानिदेशक  के  ध्यान  में  भाई  थी  |

 शनी  कामत  :  क्या  यह  एक  आकस्मिक  हड़ताल  थी  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  जी  यह  एक  ऑ्राकस्मिक  हड़ताल  थी  ।  दिल्‍ली  में  डाक  तथा  तार  विभाग

 के  महानिदेशक  कौर  यहीं  पर  मंत्रालय  है  और  मंत्री  भी  परन्तु
 ये  शिकायतें  किसी  भी  पदाधिकारी

 के  ध्यान  में  नहीं  लायी  गयी  थीं  ।  वह  एक  ग्रा कस् मिक  घटना  थी  ।

 श्री  कामत  :  क्या  उसकी  कोई
 a  सूचना  भी  न  दो  गयी थी

 ?

 मल  प्रंग्रेजी  में  ।

 Sorters
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 श्री  जगजीवन  राम  :  जी  न  ही  कोई  पूर्व  सूचना  दी  गयी  थी  ।

 श्री  काजरोल्कर  :  इस  हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  सरकार  को  कितनी  वित्तीय  हानि  वहन

 करनी  पड़ी  है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  उसका  तभी  तक  हिसाब  नहीं  लगाया
 गया  है

 ।

 श्री  काजरोल्कर :  इस  हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  किसी  कर्मचारी  को  कोई  दण्ड

 मिला है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  सारा  मामला  अभी  विचाराधीन  है  ।

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :  कया  बाद  में  कोई  कौर  शिकायतें  भी  जोड़  दी  गयी  थीं या  केवल

 स्थानान्तरण  के  कारण  ही  इतनी  बड़ी  हड़ताल  हो  गयी  थी  ?  तर  यह  कि  किन-किन  शर्तों  पर  वह

 हड़ताल  समाप्त
 की  गयी  थी  ?

 श्री राज  बहादुर  :  पहले तो  वह  शिकायत दो  चार्टरों  और  एक  पोर्टर  के  स्थानान्तरण के

 बारे  में  थी  ।  बाद  यह  भी  मांग  की  गयी  कि  उस  अ्रधीक्षक का  भी  स्थानान्तरण  कर  दिया  जाये  जो

 कि  स्थानान्तरण  का  उत्तरदायी था  ।  तत्परचात्‌ यह भी मांग की यह  भी  मांग  की  गयी  कि  चतुथश्रेणी  के  दो  कर्मचारियों

 जिनका  कुछ  मास  पूर्वे  स्थानान्तरण
 कर  दिया  गया  दिल्‍ली  वापिस  बुला  लिया  जाये  ।  डाक  के

 महानिदेशक  तथा  निदेशकों  ने  यही  कहा  कि  वे  शिकायतों  पर  विचार  करेंगे  प्रौढ़  उन  स्थानान्तरण ों को

 रोक  देंगे ।  उन्होंने  कहा  था  कि  शिकायतें  लिखित  रूप  में  भेजी  जायें  झर  फिर  वे  उनकी  जांच  करेंगे  ।  वह

 मामला  संघ  ने  झ्र पने  हाथ  में  ले  श्र  मैँने  भी  उन्हें  यही  कौर  उसके  परिणामस्वरूप

 med  में  हड़ताल  रोक  दी  गयी  ।

 tat  जगजीवन  राम  :  वह  पदाधिकारी  स्थानान्तरण  के  सम्बन्ध  में  मांग  की  गयी  थी

 वह  भी  उसी  का  एक  सदस्य  है  ।

 सलाया  में  भारतीय

 |  सरदार  इकबाल  सिह  :
 TERR.  <

 उ  सरदार  श्रकरपुरी

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 मलाया  में  अनेक  भारतीयों

 को
 पिछलें  विश्वयुद्ध  में  भारी  क्षति  उठानी

 द

 नवी  sorfer यदि  तो  ऐसे  कितने  भा  a4 &  और  si  प्पा

 तौर

 (7)  उन्हें  क्षतिपूर्ति  दिलाने के  लिये  aa  तक  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  कौर  उसमें  कितनी

 सफलता  मिली  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  कु०  चन्दा  :  से  wae  जानकारी  यहां

 उपलब्ध  नहीं  है
 कौर

 इस  बात में
 भी  बहुत  सन्देह  है

 कि
 मलाया  में  भी  उसका  ठीक-ठीक  अनुमान

 लगाया
 जा

 सकता
 है  ।
 nn

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 fara  इकबाल  सिंह  :  क्या  सरकार  को  उन  भारतीयों  से  जो  भारत  में  रह  रहें  हैं  शौर  जो

 मलाया
 से

 वापस  भेजें  गये  कोई  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  उ्झ्रा  है
 ?

 वे  बराबर  अभ्यावेदन भेजते  रहे  हैं
 ।

 जिन

 लोगों  को  भारी  नुक्सान  क्या  हमारी  सरकार  उनके  मामले  मलाया  सरकार  को  भेजेगी
 ?

 श्री  अनिल  कु०  चन्दा
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  हमें  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुमा  है
 |

 इकबाल  सिंह  :  क्या  यह  सच  है  कि  मलाया  सरकार  ने  उस  समय  यह  कहा था  कि

 जब  आजाद  हिन्द  फौज  झ्रांदोलन  में  भाग  लेने  वाले  मलायी  लोगों  की  संपत्तियां  वापस  दी  गयी

 भारतीयों को  सम्पत्तियां  नहीं  दी  गयी  हैं  ?  क्या  हमारी  सरकार  ने  वर्तमान  मलाया  सरकार  के  साथ

 इस  विषय  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  अनिल  कण  चन्दा  :  इस  सम्बन्ध  में  एक  अलग  प्रदर  पूछा  जाये  ।

 कोथागुडियम  में  जल  संभरण

 1२४.  श्री  चट्टोपाध्याय  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कोथागुडियम  में  जल

 संभरण  के  लिये  सिंगरेनी  कोयला  खानों  के  प्रबन्धकों  को  कोयला  खान  श्रम  कल्याण  संगठन  निधि  से

 तब  से  कोई  अनुदान  दिया  गया  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  चली )  सरकार ने  कोथागडियम  कोयला  खानों के  लिये  जल

 संभरण  योजना
 के  भ्र नुमा नित लागत  का  ५०  प्रतिशत  तक--किन्तु  अधिकतम  ३'  ३२४५  लाख  रुपये  तक

 कोयला  खान  श्रम  कल्याण  निधि  से  अनुदान  मंजूर  किया  है  |

 tat  नम्बियार  :  क्या  नियमों  के  अधीन  इतना  ही  अधिकतम  है  ?  सरकार  पूरी  धनराशि  का

 अंशदान  क्यों नहीं  देती  ?

 ‘fait  आबिद  चली
 :  प्रक्रिया यह  है  कि  निधि  ५०  प्रतिशत  तक  श्रंदादान देती  है  ।.

 रामा  राव  :  क्या  प्रबन्धकों  ने  वह  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  उन्होंने  काम  शुरू  कर

 दिया है  ?

 आबिद  श्रली  :  सेरा  विचार  है  कि  नहीं  ।

 पूर्व  पाकिस्तान  से  विस्थापित  व्यक्ति

 et  sera  it  STATS
 1२६  श्री  दी०  च०  फार्मा

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  LENG  के  उत्तरा  में  शर  १९५६  के  पूर्वार्ध  में  पूर्व

 पाकिस्तान  से  विस्थापित  के  सामूहिक  श्रागमन  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ;  कौर

 यदि  तो  वास्तविक  वृद्धि  कितनी  हुई  है
 ?

 उपमंत्री  after  wo  :  और  PENG  के

 पूर्वार्ध  में  आगमन  सम्बन्धी  aia  स्थानीय  अधिकारियों  से  भ्र भी  प्राप्त  नहीं  हुये  हैं  ।  अरब  तक  प्राप्त

 के  परि
 जानकारी  स  यह  दिखायी

 पड़ता  है
 कि

 आगमन  गा रमाण  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी
 में  ।
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 भागवत  झा  श्राज्ञाद  :  क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  से  ऐसी  कार्यवाही  करने  के

 लिये  कहा  है  जिससे  कि  वह  ऐसा  वातावरण  बनाये  कि  बे  लोग  रह  सकें  ताकि  कम  से  कम  वहां  से  कौर

 म्यूजिक  लोग  न  जायें

 श्री  अनिल  Ho  चन्दा  :  दोनों  सरकारों
 के  मंत्रियों  के  पिछलें  सम्मेलन  पूर्वी  बंगाल  सरकार  ने

 अल्पसंख्यकों  में  विश्वास  उत्पन्न  करनें  के  लियें  यथासंभव  प्रयत्न  करने  का  वादा  किया  था  ।  जहां  तक

 वर्तमान  सरकार  का  सम्बन्ध  वह  भी  यथासंभव  प्रयत्न  कर  रही  है  ।

 श्री  भागवत झा  आज़ाद  :  क्या  उस  सम्मेलन के  फलस्वरूप  पाकिस्तान  सरकार ने  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  कार्यवाही की  है  कौर  यदि  तो  वह  क्या है  ?

 अनिल  कठ  चन्दा  :  पाकिस्तान  waft  सेवा  का  एक  हिन्दू  पदाधिकारी  भ्रल्पसंख्यकों  के

 हितों  की  देखभाल  करने  के  लिये  विशेष  रूप  से  नियुक्त  किया  गया  है  तर  जहां  कहीं  उत्पात  की

 आशंका  होती  है  वहां  alt  सारे  देश  में  घूम-घूम  कर  वह  विश्वास  उत्पन्न  करता  है  |

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  सरकार  का  ऐसा  कोई  विचार  है  कि  भारत  में  म्रल्पसंख्यकों  के

 साधक  मंत्री  पाकिस्तान  में  MoT  यकों  के  भार-साधक  मंत्री  के  साथ  राज्य  में  दौरा  करें  ?

 श्री  अनिल  कु०  चन्दा  :  यदि  कोई  विशेष  कारण  हो  या  उसकी  आवश्यकता  तो  ऐसा  दौरा

 किया  जाता  है  ।

 भारत-पाकिस्तान  सम्मेलन

 श्री  दी०  चे  mat
 1*२७.

 {  थी  राम  कृष्ण :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ?  PEUe  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १२३२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४६  में  कराची  में  हुये  भारत-पाकिस्तान  सम्मेलन में  किये  गयें

 निर्णयों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रावास  are  सम् भरण  मंत्री  स्वरण  :  २८  १९४५६  को  ga

 भारत-पाकिस्तान  में  किये  गये  निर्णयों  का  भारत  कौर  पाकिस्तान  दोनों  देशों  की  सरकारों  ने  अनुसमर्थन

 किया  है  ।  संयुक्त  तथ्य  निर्धारण  आयोग  से  पुनः  प्राप्ति  के  महत्वपूर्ण  दोष  कार्य  का  पता  लगाने  कौर  यथा

 श्री  waar  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा  गया  है  |

 भारत-पाकिस्तान  सम्मेलन  में  जिला  प्रशासन  को  प्राप्ति  के  कार्य  में  सहायता  देने  की

 तथा  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  सूत्रों  से  प्राप्त  जानकारी  को  प्रभावी  बनाने  पर  जोर  दिया  गया

 था  ।  यह  भी  निश्चय  किया  गया  था  कि  जिन  सरकारी  श्र  गैर-सरकारी  लोगों  ने  प्रशंसनीय  कार्य  किया

 उन्हें  उचित  पुरस्कार  दिया  जाना  चाहिये  ।  यें  सुझाव  भारत  में  पहले  से  ही  कार्यान्वित  किये  जा  रहे
 किन  जीन वि

 किन्तु  उस  पर  जोर  दत क  लिये  कार्यवाही  की  रही  है  ।  aoa  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के

 लिये  उनके  सम्बन्धियों  एवं  गाइडों  को  भारत  का  दौरा  करने  की  पूर्ण  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  ।  भारत  की

 राजनीतिक  संस्थायें  भी  मानव-कल्याण  के  इस  कार्य  में  अपना  सहयोग  दे  रही  हैं

 च्  भारत  सरकार  अपहत  व्यक्ति  तथा  प्रत्यपंण  भ्र घि नियम  को  एक  वर्ष  तक

 प
 प

 य *
 में  । अंग्रेजी
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 fat  दी०  चं०  शर्मा  :  संयुक्त  तथ्य  निर्धारण  आयोग  की  रचना  किस  प्रकार  की  अभी  तक

 इसकी  कितनी  बैठकें  हो  चुकी  हैं  क्या-क्या  निर्णय  किये  गये  है ँ?

 स्वरण  सिंह  :  भारत  ate  पाकिस्तान  सरकारों  का  प्रतिनिधित्व  *करने  वाले  दो

 शक्ति  प्राप्त  पदाधिकारी  इस  तथ्य  निर्धारण  समिति  के  सदस्य  हैं  ।  उनकी  सहायता  दूसरे  पदाधिकारी

 भी  कर  रहे  इसकी  बैठकें  समय-समय  पर  करती  हैं  किन्तु  मैं  एकदम  यह  नहीं  बता  सकता
 कि

 अरब  तक  उसकी  कितनी  बैठकें  हो  चुकी  हैं  ।

 श्री  दी०  चे  फार्मा  :  भारत  सरकार  के  कितने  पदाधिकारियों  को  मानव-कल्याण  के  इस

 कार्य  के  लिये  पुरस्कार  दिया  गया  है  कौर  पाकिस्तान  सरकार  के  कितने  पदाधिकारियों  को  इस  महान

 कार्य  के  लिये  पुरस्कार मिला  है  ?

 स्वरण  सिह
 :

 विस्तृत  उत्तर  के  लिये  में  पूर्व  सुचना  चाहता  हं  किन्तु  मुझे  एक  उदाहरण

 स्मरण  है  ।  लगभग  दो  वर्ष  बीते  श्रीमती  भाग  मेहता  नामक  एक  महिला  समाज  कार्यकर्ता  को  राष्ट्रपति

 का  पुरस्कार मिला  था  ।

 श्री  उ०  qo  त्रिवेदी
 :  क्या  सरकार  को

 किसी
 ऐसे  मामले  के  बारे  में  सूचना  मिली  है  जिस  में

 पाकिस्तान  से
 प्राप्त

 किये  गये  श्रपहत  व्यक्ति  दिल्‍ली
 से  भ्र पह रण  कर  उसे  फिर  वहीं  ले  जाया

 गया ?

 स्त्री  सिंह
 :

 यदि  ब्यौरा  बता  दिया  जाय  तो  मुझे  उत्तर  देने  में  ore  हो  जायेगी
 ।

 मैं  एकदम  कुछ  भी  नहीं  बता  यदि  कोई  मामला  विशेष  बताया  ज़ाये  तो  मैं  उसका  पता  लगाने के

 लिये  तैयार  हूं  ।

 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  :  उच्च शक्ति  प्राप्त  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  देनी  अथवा  इस  बारे  में

 अन्तिम  निर्णय  करने  के  लिये  कि  क्या  इन  स्त्रियों  की  प्राप्ति  करनी  महिला  समाज  कार्यकर्ताओं

 को  कितनी  बार  बुलाया  जाता  है
 ?

 सरदार  स्वर  सिंह
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  बहुत
 सी

 महिला  कौर  पुरुष  समाज  कार्यकर्त्ताग्रों  ने  TANT
 के  समक्ष  तो  नहीं  किन्तु  तथ्य  निर्धारण  सम्बन्धी  उन  पदाधिकारियों  के  समक्ष

 साक्ष्य
 दिया  जिन्हें

 आयोग  के  समक्ष  जो  सामग्री  रखी  गई  थी  उसे  तयार  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  था  |

 समुद्री  द्वारा  खाने  वाली  विदेशी  डाक

 श्री  गिडवानी  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समुद्री  मार्ग  द्वारा  art  वाली  विदेशी  डाक  में  विलम्ब  कुमारी  अन्तरीप

 से  होकर  डाक  लाने  वाले  कुछ  समुद्री  जहाजों  का  मार्ग
 बदल  देने  के

 कारण  gar  था  जिसके

 स्वरूप  वें  भारतीय  पत्तनों  तक  न झा सकें सके  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  डाक  कोलम्बो  पत्तन  पर  उत्तारी  जायेगी  ;

 क्या  लंका  सरकार  के  झ्र धि कारियों  के  साथ  इस  बात  का  प्रबन्ध  करने  के  लिये  कोई  प्रबन्ध

 किया
 गया  है  कि  समुद्र  द्वारा  लाई  डाक  भारत  में  निश्चित  स्थानों को  सुरक्षित  रूप

 से
 झ्र  विलम्ब ही

 भेज  दी  श्र

 यदि  at,  तो  वे  प्रबन्ध  क्या  हैं  ?
 tt ae  आलन  a
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 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :

 जी  एक  अवसर पर  |

 कभी  कभी  ऐसा  हो  सकता है  ।

 at

 fara  डाक  सम्बन्धी  अभिसमय  के  अधीन  लंका  पर  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  साभार  यह  है  कि
 ह
 धि  प्राप्त प्रबल  रूप  से  भेज  दे  । वह  प्रगति  भारत  की  डाक  के  साथ  ही  मार्ग  डाक  को  तत्काल  गौर  सुर

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  अरब  भी  डाक  में  और  अधिक  विलम्ब  होता है  अथवा  उचित  समय  पर

 भेज  दी  जाती है  ।

 श्री  राज  बहादुर
 :  जेसा

 कि  मैं  कह  चुका  हूं  कि  सितम्बर-ग्रक्तूपर में  विदेशों  से  भेजी  गई  कुछ  डाक

 में  विलम्ब  हो  गया है  ।  उदाहरण के  लिये  एस०  एस०  एस०  एस०  छ  प्रौढ़  एस०  एस०

 स्ट्राटमोर  नामक  जहाजों को  कुमारी  शभ्रन्तरीप से  होकर  ले  जाया  गया  था  ।  कभी-कभी  €  से  लेकर  २२

 दिनों तक  का  भी  विलम्ब हो  चुका  है  ।

 श्री  धूसिया  :  इस  मार्ग  के  बदल  देने  से  कया  दर  में  भी  वृद्धि  कर  दी  गई  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  जी  नहीं  ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  दाह
 :

 क्या  डाक  को  समुद्र  के  बजाय  विमानों  से  लाना  अधिक  अच्छा  नहीं

 होगा ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 डाक  कई  प्रकार  की  होती  है  ।  हवाई  डाक  हवाई  जहाज  के  द्वारा  समुद्री

 डाक  समुद्री मार्ग  से  लाई  जाती  है  ।

 व्यवसायिक  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  राष्ट्रीय  परिषद्‌

 डा०
 राम  सुलग  सिंह  :

 1१३०.  श्री  खाक  चे  सोनिया

 | att  स०  चं०  सामन्त
 :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  परिषद्‌  की  स्थापना  करने

 का
 निश्चय  किया

 कौर

 यदि  तो  परिषद्‌  की  स्थापना कब  होगी  ?

 yar  उपमंत्री  श्राबिद  :  हां  ।

 चालू वर्ष  के  समाप्त  होने  से  पहले  ही  इसकी  स्थापना  करने  की  की  जाती है  ।

 राम  सुलग  इस  परिषद्‌  की  रचना  ate  कार्य  कया  है
 ?

 श्री  आबिद  :  इसमें  लगभग  ४५०  सदस्य  होंगे  ।  इसके  काय  राष्ट्रीय  व्यापार  प्रमाणपत्र

 पाठ्यक्रम शादी  के  सम्बन्ध  में  स्तर  निर्धारित क्षमता  का  स्तर
 निर्धारित

 परीक्षण
 wo

 निकायों  की  स्थापना  प्रमाणपत्र  शादी  दन  के  लिये  प्रशिक्षण  deal  को  मान्यता  देना

 होंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  साठ  चं०  सामन्त  :  विभिन्न  श्रेणियों  में  इस  परिषद  द्वारा  प्रमाणपत्र  देने  के  लिये  परीक्षा

 कौन  लेगा  ?

 श्री  आबिद  चली  इसके  लिये  निर्धारित  प्रक्रिया  है  ।

 विश्ञाखापटनम्‌  की  सूखी  गोद

 *
 ३२.  श्री  ख०  चं०  सोनिया  :  कया  उत्पादन  मंत्री  १४  १९४५६  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या

 १०८१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशाखापटनम  सूखी  गोदी  के  सम्बन्ध  में  एक  भ्र ग्रिम  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  में

 स्तान  शिपयार्ड  कम्पनी  को  कुल  कितनी  राशि  व्यय  करनी

 इस  सूखी  गोदी  का  निर्माण  करने  के  लिये  कौन-सी  विशेषज्ञ  फर्म  को  चुना  गया  है
 alt  उसको  कितना  मेहनताना  देना  निश्चय  किया  गया  है  ;  wiz

 इस  सूखी  गोदी  पर  अझनमानत झ  कुल  कितना  खर्चा  होगा  कौर  उसके  कब  तक  तैयार  हो

 जाने  की  है  ।

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  ate  ड्राय  डाक  योजना  की  रूपरेखा

 तैयार  करने
 के  लिये  यूं ०  Fo  के  सर्वश्री  पामर व  ब्रिटन  को  कार्य  सुपुर्द  किया  गया  था  रोक

 तय  gat  था  कि  उन्हें  २,०००  पौंड  की  फीस  तथा  उनके  प्रतिनिधियों  के  कार्य  सम्बन्धी  दौरे  का

 सफर  तथा  अन्य  च  दिया  जायेगा  |  क्योंकि  अब  उनकी  बनाई  हुई  योजना  स्वीकार  कर  ली  गई  है  भ्र ौर

 उन्हीं  को  सलाहकार  इंजीनियर  नियुक्त  किया  गया
 इसलिये  इस  फर्म  अब ४०

 ४०
 हजार  पौंड

 की  एक  ही  फीस  दी  जायेंगी  तौर  योजना  तैयार  करने  की  कोई  अलग  फीस  नहीं  देनी  पड़ेगी  |

 अ्रनुमान है  कि  ड्राय  डाक  के  निर्माण में  २  करोड़  १४५  लाख  रुपये  खर्चे  होंगे ।  इसके

 १९५९  तक  तैयार  हो  जाने  की  श्राद्या  है  ।

 श्री  ख० ्  do  सोनिया  :  क्या मैं  जान  सकता  हूं  कि  इन  तीन  आदमियों
 के

 अतिरिक्त  किसी  दूसरी

 फर्म  को  भी  बुलाया  गया  था  या  या  उन्होंने  अपनी  तरफ  से  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट

 देने  का  art  दिया  था  ?

 श्री  सतीदा  चन्द्र  :  इसकी  प्रायोजित  रूपरेखा  देने  के.लिये  इन  तीन  कम्पनियों  से  कहा  गया  था  ।

 q
 न्

 इन  तीनों
 के

 art  शौर  उनको  देख  st  यह  aa  किया  गया  कि  इस  कम्पनी से  रिपोर्ट

 मांगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया  है  |

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 वस्त्र  निर्यात

 1*११.  श्री  रा०
 ब्र०

 गर्ग
 :

 क्या  वाणिज्य  ale  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 एशियाई  are  श्रमिक  देशों  को  कपड़े  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही
 की  है  श्रथवा  करने  का  विचार  रखती

 हि  ee  rs  os

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 लिखित  उत्तर  २७

 क्या  aE Gol  में  वस्त्र  निर्यात  में  इस  कारण
 कमी

 हो  गई  थी  कि  जहाज  द्वारा  माल

 भेजने के  टन  भार  में  कमी  हो  जाने  के  कारण  भारत  कई  मास  तक  वांयदे  के  भ्रनुसार  माल न  भेज  सका

 जबकि  जापान  ने  तत्काल  माल  भेज  दिया

 ब्रिटेन  द्वारा  area  किये  गये  भारतीय  वस्त्र  को  क्या  विशेष  रियायतें  प्राप्त  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री
 :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है

 [  देखिए  परिशिष्ट  १,  श्रीगन्ध  संख्या  १  |

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा  :

 1१४.
 श्री

 ह०  Fo  बसु

 क्या  उत्पादन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  )
 लिमिटेड

 ने  भारत  की  सरकारी

 खानों  का  प्रभार  ले  लिया

 यदि  तो  किस  तारीख  ak

 कर्मचारियों  तथा  ठेके  पर  काम  करने  वालें  अरन्य  लोगों  की  सेवा  की  में  क्या  कोई

 परिवर्तन  होगा  भ्र ौर  यदि  होगा  तो  क्या  ?

 उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  )

 लिमिटेड  ने  फिलहाल  इन  सरकारी  कोयला  खदानों  को  अपन  हाथ  में  ले  लिया  है  जिस  पर  कोयला

 खदानों  के  स्वामित्व  कौर  व्यवस्था
 निगम  को  हस्तांतरित  करने  के  सम्बन्ध

 में  संसद में श्रभी में  _  अभी
 मत  लिया  जायेगा ।

 १  १९५६  को  ।

 अभी  विचार  यह  है  कि  विद्यमान  पदाधिकारी  ate  अस्थायी  एवं  स्थायी  कर्मचारीगण

 दोनों को  जो  सरकारी  कोयला  खदानों  में  काम  कर  रहे  च  सेवा  की  शर्तों  पर  निगम  ले  लेगा  ।

 निगम  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहता  है  कौर  यह  विषय  ह  उसके  विचाराधीन है  ।

 कलकत्ता  में  खादी  प्रदर्शनकक्ष

 1*२०.  श्री  भीखा  भाई
 :

 कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे

 कि  :

 क्या  कलकत्ता  में  खादी  विक्रय  के  लिये  एक  प्रदर्शनकक्ष  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  श्र

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल
 में  किन-किन  स्थानों  पर  नये  प्रदर्शनकक्ष  खोले

 जा  रहे  हैं
 ?

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गि०  :  हां  योजना  कार्यान्वित

 की जा रही  वि

 मूल  ध्रंग्रेजी  में  ।
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 प्रदर्शनकक्ष  के  लिये  कलकत्ता  बीमा  कम्पनी  के  भवन  में  स्थान  प्राप्त  कर  लिया  गया  है

 उस  स्थान  में  आवश्यक  वृद्धि  और  परिवर्तन करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  प्रौढ़  अन्य  प्रारम्भिक

 बातों  पर  सक्रिय  रूप  स ेविचार  हो  रहा  है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  जिन  स्थानों  पर  नये  प्रदर्शनकक्ष  खोलने  का  विचार  किया

 जा  रहा  इसके  बारे  में  a  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  किन्तु  विचार  किया  जाता  है  कि  प्रत्येक  राज्य

 की  राजधानी  अथवा  उस  राज्य  के  किसी  महत्वपूर्ण  नगर  में  एक  प्रदर्शनकक्ष  होगा  |

 हथकरघों  का  पंजीयन

 '1*२३.  श्री  सें०  वी०  राम स्वा सी  :
 क्या  वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 क़्या  करेंगे  कि  :

 हथ करघों  के  पंजीयन  के  कार्य  में  कहां  तक  प्रगति  हुई

 क्या  किसी  राज्य  ने  इस  प्रकार  के  पंजीयन  का  विरोध  किया  है  कौर  यदि
 तो

 उसको  किस

 प्रकार  दूर  किया  गया  है

 क्या  नई  वस्त्र  नीति  की  घोषणा  हो  जाने  से  किसी  राज्य  में  विद्युत  से  चलने  वालें  करघे

 लगाये  गये  यदि  तो  उनकी  राज्यवार  संख्या  कितनी

 हथ करघों  का  पंजीयन  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  तराशा  है
 ?

 ~  _  उपभोग
 वस्तु  उद्योग  मंत्री

 :  अब  ५,६३,४६५  करघे  पंजीबद्ध  किये

 गये  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  के  भ्र ति रिक्त  कुछ  लोगों  ने  यह  अभ्यावेदन  किया  था  कि  पंजीयन  से  कुछ

 कठिनाई  उत्पन्न  होगी  किन्तु  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  में  इसकी  व्याख्या  की  गई  थी  कि  यह  पंजीयन  केवल

 सांख्यिकीय  प्रयोजनों
 के  लिये  है  ae  उसके  बाद  से  कोई  अ्रभ्यावेदन  नहीं  किया  गया  है  ।

 नई  योजना  के
 रन

 at  तक  एक  भी  विद्युत  से
 चलने  वाला  करघा  नहीं  लगाया

 गया है  ।

 हथ करघों  के  पंजीयन  के  आवेदन  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तारीख  ३०

 १९५६  है  ।

 नौपरिवाहकों  का  पाठ्यक्रम

 1२४  श्री  त०  ब०  बिट्ठल  राव  :  कया  संचार  मंत्री  २४  १६५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रदान  संख्या  १३७८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सैनिक  उदयन  के  महानिदेशक  ने  सैनिक  उदयन  प्रशिक्षण  केन्द्र  इलाहाबाद  में

 प्रथम  श्रेणी  नौपरिवाहकों  पाठ्यक्रम  शुरू  किये  जानें  के  लिये  तब  से  अपने  कोई  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किये

 यदि  तो  कया  निर्णय  किया  गया  शौर

 उक्त  पाठ्यक्रम के  कब  तक  शुरू  हो
 जाने  की  सम्भावना  है  कौर  कितने  प्रशिक्षार्थियों को

 दाखिल  किया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  भ्र सैनिक  उड्ड्यन  प्रां दा क्षण  केन्द्र

 दाद मे
 अयन

 मनी
 का

 नॉपारताइ  का  पाइका  मुह  करन
 न्र

 अलात
 को

 गरे

 ee  emt,  ee
 अंग्रेजी में ५
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 उड्डयन  के  महानिदेशक  द्वारा  भ्रान्ति  रूप  दिया  जा  चुका  है  कौर  वह  शीघ्र  इन्हें  सरकार  को  प्रस्तुत

 कर  देंगे  ।

 sr  }
 कौर  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  ि  |

 गिरोह  कोयला  खानें

 1३१.  श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  सरकार  टेक्निकल  समिति  की  सिफारिश  के  गिरिडीह  कोयला  खानों

 में  कोयले  के  उत्पादन  में  हुई  प्रगति  की  समय-समय  पर  जांच  करने  के  लिये  विशेषज्ञ  स्थायी  समिति

 नियुक्त  कर  दी  कौर

 यदि  तो  समिति  के  सदस्य  कौन  हैं  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  श्री  शतीश  चन्द्र  :  जौ

 १  मुख्य  खनन  सरकारी  कोयला  खानें--संयोजक

 अ्रतिरिक्त  मुख्य  खनन  सरकारी  कोयला  खानें  |

 भारत  के  मुख्य  खान  निरीक्षक

 कोयला  खान  गिरिडीह

 प्र  कोयला  लेखा  कलकत्ता

 प्रादेशिक  श्रम  maa  ),  धनबाद

 म्रशोक  होटल

 1*३३.  श्री  कामत  :  क्या  अ्नावास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बनाने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 अशोक  होटल  के  फर्नीचर  ae  कर्मचारियों  पर  तक  कितना  रुपया

 खर्च

 प्रबन्धकीय  कर्मचारियों  के  नाम  उनकी  योग्यतायें  शेर  पूर्व  अनुभव  क्या

 ग द  )  क्या  यूनेस्को  सम्मेलन  के  शुरू  होने  से  पहले  होटल  को  पूर्ण  रूप  से  उपस्थित  तथा
 सुसज्जित

 कर  दिया  गया  ar;  झ्र

 यदि  तो  विलम्ब  के  कारण  क्या  हैं  ?

 प्रवास  शर  संभरण  मंत्री
 के

 सभा-सचिव  To  so  :

 सामान  फर्नीचर  पर  तक  कराने  वाली  Vow  करोड़  रुपये  की  लागत  में  से  Ev  करोड़  रुपये

 २१  PEUS  तक  दिये  जा  चुके  थे  ।  इस  के  कर्मचारियों  कौर  कार्यालय  के  समान

 पर  इस  तिथि  तक  Vz  लाख  रुपये  खर्चे  हुए  थे  |

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  जाता है

 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  २  |

 यूनेस्को  के  प्रतिनिधियों  के  लिये  अलग  रखे  गये  ges  कमरे  सम्मेलन  के  दुरू  होने  से  पहले

 ही  तैयार  हो  गये  थे  कौर  प्रतिनिधि  वहां  ठहरे  हुए  हैं  ।  होटल  के  शेष  कमरों  को  सज्जित  करने  के

 काम  के  भी  शीघ्र  ही  पूरी  हो  जाने  की  ara  है  ।

 प्रदान
 उत्पन्न  नहीं  होता

 । ा  ee  ee  नान  कनक  iy लए

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 दस्तकारी  उद्योग

 T*RY.  4.
 सरदार  इकबाल  सिंह :

 सरदार  श्रकरपुरी :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  दस्तकारी  बोर्ड  ने  PERG  में  सामान्य  विकास  के  श्र  विशिष्ट

 दस्तकारी  उद्योगों  की  विशिष्ट  योजनाओं  सम्बन्धी  नों  पर  विचार  किया है

 यदि  तो  सामान्य  विकास  की  बे  योजनायें  कौन  सी  हैं  जिन्हें  क्रियान्वित  किया  जानें

 को  भ्र ौर

 ग  क्या  राज्य  सरकारें  इन  योजनाओं  में  बोझ  से  सहयोग  कर  रही  हैं  ?

 मंत्री के  सभा-सचिव  राठ  शि०  र्म  at

 जिसमें  2 g ~~ AG-AY  में  मंजर  की  गई  दस्तकारी  विकास  को  योजनायें

 दिखायी  गई  सभा-पटल  पर  रखा  जांता  है  ।  [|  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३  |

 (7)  ी  हां  ।

 केद्रों  श्रम  बम्बई

 ३४५.  ॥  चट्टोपाध्याय  :  कपा  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  कन्ट्रोल  श्रम

 बम्बई को  स्थापित करने  के  सम्बन्ध  सें  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 jam  मंत्री  devs  केन्द्रीय  श्रम  संस्था  की  इमारत  ae AC)  के  मध्य  तक

 बन  कर  तेयार  हो  जाने  की  तनाशा  है  ।  उत्पादनशीलता  कौर  उद्योग  के  अन्दर  प्रशिक्षण
 दन

 वाल  केन्द्र

 शर  औद्योगिक  सफाई  जो  कि  संस्था  के  भाग  पहले  से  ही  काम  कर  रहे  हैं  ।  पहलें  दो

 बम्बई  प्रौढ़  भ्रान्ति  नई  दिल्‍ली में में  ।  ये  शाखायें  संस्था  की  इमारत  के  तैयार  होने  पर  वहां  condita

 कर  दी  जायेंगी  ।  संस्था  का  बहुत  सा  सामान  रोक  अपेक्षित  साहित्य  पहले  ही  सरा  चुका  है  ।

 कोरबा  कोयला  क्षेत्र

 श्री  ao  qo  बिट्ठल

 1*३६  श्री  कृष्णा चाय  जोशी

 |  डा०  राम  सुलग  सिंह

 FAT  उत्पादन  मंत्री  १२  १९५६  को  पूछे  श्रतारांकिंत  प्रश्न  संख्या  POU  के  तसर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कोरबा  कोयला  क्षेत्र  से  कोयला  निकालने  के  मामले  में  क्या

 प्रगति  हुई  है
 ।

 उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  अब  तक  को  गई  विस्तृत  खुदाई  के  फलस्वरूप  तीन

 खुली  खानों  और  एक  भूमिगत  खान
 को

 चालू  करने
 की

 योजना  बनाई  जा  सकती  है  ।  एक  अग्रिम

 खदान  पर  प्रारम्भिक  काम  शुरू  किया
 जा  चुका  है  कौर  इस  में  १९५७  के

 प्रारम्भ  में  उत्पादन  शुरू  हो  जाने

 की  तराशा  भूमिगत  खान के
 काम

 के
 भी  शी  घ्

 हो  शुरू  हो  जाने
 की

 ora  है  श्र  वर्तमान  भ्र नुमा नों
 के  मार्चे-प्रचेल  तक  तिरछा  खुदाई से

 ७ कोयले  की  सतह  तक  पहुंचा  जा  सकेगा  ।  अन्य  दो  खानों
 पर  भी  कुछ  महीनों  में  ही  जब  कि  मंगवाई  गई  मशीनरी  तनी  शुरू  हो  काम  आरम्भ  कर
 दिया  जायेगा  ।

 ना  ee
 tua  अंग्रेजी  में  ।
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 प्रतिकर  का  भुगतान

 1३७.  श्री  do  चं  फार्मा  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  में  सब  तक  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  उन  दावेदारों  में  से  जिन्होंने  १  अगस्त  से

 १९५६  तक  की  वधि  में  प्रतिकर  के  लिये  प्रार्थना-पत्र  दिये  कितने  व्यक्तियों  को  प्रतिकर

 दिया  जा  चुका  कौर

 कितने  प्रर्थना-पत्र  प्रभी  विचाराधीन  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  att  पुनर्वास  मंत्री ने  सदन  में

 २८  Qeute  को पूछे  गये  तारांकित seq  संख्या  १५२७ के  उत्तर  में  कहा  था  कि  पश्चिमी

 स्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  से  प्रतिकर  के  लिये  प्रार्थनापत्र  लेनें  की  अन्तिम  तिथि  २६-९-१९  ५४

 थी  ।  उस  तिथि  के  बाद  केवल  वही  प्रार्थनापत्र  लिये  गये  जिन  के  मामलों  में  विलम्ब  को
 माफ  कर

 दिया  गया  था  ।  १-८-१९५६  से  Zo—F— PENG  तक  बिल  की  माफी  दिये  जाने  के  बाद  २१८४

 प्रार्थनापत्र  दिये  गये  थे  ।  यह  मालूम  नहीं
 है  कि  इतने  प्रार्थनापत्रों  में  से  कितने  व्यक्तियों  को

 कर  दिया  गया है  ।  परिश्रमी  पाकिस्तान  के  उन  दावेदारों  की  कुल  जिनहें  १  PaUe aT से

 ३०  १९५६  तक  की  करवाई  में  प्रतिकर  दिया  गया  १३,३६६ है  ।  इसके  उन  ३८६४

 दावेदारों  को  जिन्हें  दत्त  रिम  प्रतिकर  दिया  गया  इसी  अवधि  में  प्रतिकर  की  अन्तिम  किस्त

 दे  दी  गई  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  १३७६  मामलों  में  प्रतिकर  की  ग्राह्यता  के  प्रमाणपत्र  जारी  किये  जा

 चुक ेहैं  रोक  ६९  मामलों में  इन  प्रतीकों के  आधार  पर  ऋण  भी  दिये  गये  Fo-€—- ZEUS  को

 कुल  ३,३  १,७२८  प्रार्थनापत्र  विचाराधीन  थे  ।  के  झांकने  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 हाल  के  भूकम्प  से  नुकसान

 |  डा०  राम  सुलग  fag  :

 |  पंडित  gto  ना०  तिवारी  :
 |  श्री  नवल  प्रभाकर

 |  श्री  काजरोत्कर  :

 |  श्री  कामत  :

 श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :

 क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १०  १९५६ के  के  फलस्वरुप  दिल्ल  कौर  उत्तर  भारत  के
 न्य  क्षेत्रों  में

 कितनी  सरकारी  इमारतें  गिरीं  या  उनको  हानि  पहुंची

 कितने  निजी  मकान  गिरे  या  उनको  हानि

 इन  मकानों  के  गिरने  के  कारण  कितने  area  तथा
 ौर

 क्या  भूकम्प  के  कारणों  की  जांच  की  गई  थी  ?

 आवास
 तर  संभरण  मंत्री  के  सभा-सचिव  प्‌०  ato  :  दिल्‍ली

 में  या  उत्तर  भारत  के  किन्हीं  अरन्य  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अधीन  कोई  सरकारी

 इमारत  १०  १९५६  के  भूकम्प  के  कारण  नहीं  गिरी  ।  कुछ  रिहाइशी we  गैर-रिहाइशी  इमारतों

 में  दरारें  देखी  गई  थीं  ।

 त्र  यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है
 ।

 सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भारतीयों की  कुल  संख्या  कया  जिन्होंने  च  at दि  श  नन  aaa तक  विदेशों  में  जानें

 के  लिए  पारपत्र  दिये  जाने  के  लिये  प्रार्थनापत्र  दिये

 ऐसे  प्रार्थनापत्रों  की  संख्या  देशवार  क्या

 उन  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या
 देशवार  क्या  जिन्हें  पारपत्र  दिये  गये

 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  १  जनवरी  से  ३०

 १९५६  तक  }  व्यक्तियों  ने  पारपत्र  सुविधाओं  के  लिये  प्रार्थनापत्र  दिये  थे  ।

 यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  पारपत्र  प्रार्थनापत्रों  सम्बन्धी  देशवाल

 नहीं  रखे  जाते हैं  ।

 इस  भ्र वधि  में  RL,G33  व्यक्तियों  को  पारपत्र  दिये  गये  ।  ऊपर  गये
 कारणों  से

 देशवाल  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 फिल्मों  का  निर्यात

 श्री  रास  कृष्ण  :
 क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चालू वर्ष

 में

 तरब  तक  कुल  कितनी  उनके  नामों  विदेशों  निर्यात  की  गई  हैं  ?

 पब् या पार  मंत्री  :  यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  भारत  के  विदेशी

 व्यापार
 तथा  नौपरिवहन लेखों  में  फिल्‍मों  के

 निर्यात
 के

 आंकड़े
 पृथक्‌  रूप  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 दुकानें  कौर  प्रदर्शनालय

 श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  ate  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  भारत  ने  कितनी  दुकानें  या  प्रदर्शनालय  खोले  और

 उन
 देशों

 के
 तथा

 भारत  के  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  यें  दुकानें  या  प्रदर्शनालय

 खोले  गये  हैं  ?

 व्यापार  मंत्री
 :

 गनगौर  यह  जानकारी  इकट्ठी  की  जा
 रही  है  प्रौढ़

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  दरणार्थों

 1५.  श्री
 राम  कृष्ण

 :
 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पश्चिमी  पाकिस्तान  से

 कुल  कितने  शरणार्थियों को  श्री  तक  भारत  में  (  बसाया  गया है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  राज्यवार  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं
 शौर  ऐसी  जानकारी  इकट्ठी  करने  में  जितना  समय  कौर  श्रम  लगेगा  वह  संभावित  परिणामों  के
 त्रिक

 नहीं  होगा
 |  तथापि

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  पुनर्वास  मंत्रालय  की  PeKY—-VE  की  रिपोर्ट

 के  पृष्ठ ५२  की
 झोर  आकर्षित किया  जाता  है  ।  उस  पृष्ठ पर  इस  सम्बन्ध में  विस्तृत  जानकारी

 दी  गई  है  कि  कितने  परि
 सवारों

 को
 भूमि  देकर  बसाया  गया  है

 ौर
 कितनों  को  नौकरी

 गी  दफ्तरों  के a
 मूल अंग्रेजी में  |
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 द्वारा  काम  दिया  गया  इसके  ऋणों  द्वारा  और  उद्योगों को
 स्थापित  कर

 बहुत  से
 लोगों  दुकानें  खोलने  अर  छोटे  उद्योग  स्थापित  करने  श्र पौर  उद्योगों  आदि  में  नौकरी  पाने  योग्य

 बनाया  गया  है  ।  ऋणों  ax  उद्योगों  की  स्थापना के  लिये  दी  गई  राशि से  सम्बन्धित  जानकारी  रिपोर्ट

 के  पृष्ठ  श्रे  पर  मिलेगी  |

 कोरियन  यद्भबन्दी

 TR.  श्री  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  भूतपूर्व  कोरियन  युद्धबन्दी  we  भी  भारत  की  अभिरक्षा  में  है

 यदि  तो  कौर

 उनमें  से  कितनों  ने  किस-किस  देश  में  रहने  का  निश्चय  किया है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  हां
 ।

 १७  maga  कोरियन  युद्धबन्दी  oer  भी  भारत  की  अभिरक्षा  में  हैं  ।

 नौ  भूतपूर्व  युद्धबन्दी  मेक्सिको  जाना  चाहते  हैं  ।  इनमें  से  पांच  ने  श्रजन्टीना को  दूसरे

 विकल्प के  रूप  में  चूना  है  ।  पांच  भारत  में  रहना  चाहते  हैं  प्रौर  एक  उत्तरी  कोरिया  जाना  चाहता  है  |

 दोष  दो
 ने

 श्राजन्टीना
 को  चुना  किन्तु  वे  स्वस्थ  पाये  गये  कौर  इसलिये  उन्हें वहां  नहीं  भेजा

 जा  सका  |

 फिल्म  सेंसर  ate

 ry.  श्री  कामत  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  उन  विदेशी  फिल्मों  की  संख्या  aoa  सहित

 बताने  की  कृपा  करेंगे  जिनके  प्रदर्शन  पर  १  Ie  से  अरब  तक  के  काल  में  फिल्म  सेंसर  बोले  द्वारा

 प्रतिबन्ध  लगाया  गया  अथवा  काटा  गया  ?

 कार्य  मंत्री  पाटनकर  १  १६५५  स  ३१  अक्तूबर  PER  तक  केन्द्रीय

 फिल्म  सेंसर  बोर्ड  द्वारा  ७३  विदेशी  फिल्मों  को  प्रमाणपत्र  देने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  है  जबकि  २३०

 फिल्‍मों  को  कटौती  करके  प्रमाणपत्र  दिया  गया  ate  द्वारा  प्रमाणपत्र  प्रदान  आठ  फिल्मों  को  बाद

 में  सरकार  द्वारा  श्रमाणित  घोषित  किया  गया  |  फ़िल्मों
 के

 शशांक  दर्शाते  हुये  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १;  अनुबन्ध  संख्या  ४
 |

 तेलंगाना  में  तारघर

 श्री  कभ  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १  अरसे
 से

 ३१  REUSE  तक  की  अवधि  में  हिंद  नाबाद  में  कितने

 तारघर  खोले  गये  शौर

 चालू  वित्तीय  वष  में  कितने  आर  तारघरों  के  खोले  जाने  की  संभावना है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज

 ७

 मल  was में
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 राम  उद्योग

 Te.  श्री  कसाब  श्राय्यंगार  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सन्‌  PEYY—UE  में  मैसूर  सरकार  द्वारा  रेशम  उद्योग  के  विकास  सम्बन्धी  क्या-क्या

 योजनायें  प्रस्तुत  की  गयीं  तथा  मैसूर  राज्य  के  लिये  केन्द्रीय  रेशम  ate  द्वारा  कितनी  राशि  स्वीकृत  की

 गयी  तथा  कितनी  राशि  दी  कौर

 मैसूर  राज्य  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  राशि  व्यय  की  गयी  तथा  कितनी  व्यतीत  होनें  के

 रूप  में  वापस  कर  दी  गयी  ?

 उत्पादन  मंत्री  क्‌०  च०  :  सन्‌  १६५५-५६  की  योजनायें  तथा  स्वीकृत

 राशि  दरशाते  हुये  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  श्रनुबन्घ  संख्या

 ५]  यह  राशि  मैसूर  सरकार
 को

 कभी  दी  नहीं  गयी  है  क्योंकि  पूर्ववर्ती वर्ष
 की  बिना

 aa
 की  हुयी

 बड़ी  राशियां  उनके  पास  शेष  हैं  ।

 32-3 TH USA ATHTT HT ST TAT तक  राज्य  सरकार  को  दी  कुल  १३,०  १,२४५ की  अनुदानों  की  राशि

 में  से उसने  ३१-३-५६  तक  ¥
 vo  nev  रुपये  खच  किये  हैं  ।  शेष  राशि  राज्य  सरकार  ने  वापस  नहीं

 की  है  ।

 रामी  वस्त्र

 To.  श्री  केशव  श्राय्यंगार  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  से  इस  समय  बनारस  का  कितना  रेशमी  वस्त्र  निर्यात  किया  जाता  शौर

 इससे  विदेशी  मुद्रा  अजित  होती  है  ?

 उत्पादन  मंत्री
 क०

 च०  :  शर  देश  से  प्रत्येक  स्थान  से  किये  गये

 निर्यात  के  सम्बन्ध  में  पुथल-पुथल  व्यापारिक  श्रांकड़े नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  सन्‌  CRY  में  R Row  लाख

 रूपये  के  मूल्य  का  रेश्मी  वस्त्र  निर्यात  किया  गया  था  ।

 चीन  में  भारतीय  शिष्टमंडल

 1११.  श्री
 हेम  राज  :

 कया  प्रधान
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सन्‌  PeuY  ौर  RENE  में  संसदीय  शिष्टमंडलों  के  अतिरिक्त  कितने  भारतीय

 मण्डल  चीन  गये  भर  उनमें  कितने-कितने  व्यक्ति  कौर

 इन्हीं  वर्षों  में  कितने  शिष्टमंडल  चीन  से  भारत  कौर

 चीन  जाने  वाले  विभिन्न  भारतीय  शिष्टमंडलों  पर  कितना  व्यय  किया  गया  तथा  चीन  से
 भारत  at  वाले  शिष्टमंडलों  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ?

 प्रधान  मंत्री  बैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  सन्‌  १९५५  में
 निम्नलिखित  चार  भारतीय  शिष्टमंडल  चीन  गये

 (१)  भारतीय  सांस्कृतिक  शिष्टमण्डल  जिसमें  ५६  सदर सय  थे  तथा  जिसका  नेतृत्व  उपमंत्री
 श्री  चन्दा  ने  किया  ।  इसमें  गाय  क

 तथा  अन्य  कलाकार
 थे

 ।
 न्

 मूल  भ्रंग्रेजी में  ।
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 (२)  ग्यारह  सदस्यों  का  भारतीय  फिल्म
 शिष्टमंडल  जिसके

 नेता  श्री  पृथ्वी  राज  थे
 ।

 शिष्टमंडल  में  अ्रभिनेता  तथा  फिल्म  निर्माता  थे  ।

 (३)  भारतीय  भ्र ध्या पक  तथा  विद्यार्थी  दिष्टमण्डल  जिसमें  ३२  सदस्य  थे  तथा  जिसके  नेता  श्री

 सी०  पी०  राम स्वामी  अय्यर  थे  ।

 (४)  भारतीय  चिकित्सक  शिष्टमंडल  जिसमें  पांच  डाक्टर  थे  तथा  जिसके  नेता  लेंपिंटनेंट  कर्नल

 एम०  एल०  थे

 सन्‌  १९४५६  में  निम्नलिखित  चार  भारतीय  शिष्टमंडल  चीन  गये  :

 (१)  प्रतिरक्षा  सेवायों  का  शिष्टमंडल  जिसमें  तीनों  सशस्त्र  सेवायों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले

 नौ  सदस्य  थे  तथा  जिसके  नेता  लेफ्टिनेंट  जनरल  ज०  एन०  चौधरी थे  |

 (२)  सात  सदस्यों  का  योजना  झ्रायोग  शिष्टमंडल  जिसमें  कृषि  सहकारिता के  अ्रध्ययन  के

 लिये  सहकारी  संगठनों  के  विशेषज्ञ  थे  तथा  जिसके  नेता  श्री  एस०  के०  पाटिल थे  ।

 (3)  Go  सदस्यों  का  कृषि  शिष्टमंडल  जिसमें  कि  चीनी  कृषि-गैरयोजना  तथा  टेकनीक  के

 अध्ययन  के  लिये  कृषि  विशेषज्ञ  थे  तथा  जिसके  नेता  श्री  एम०  वी ०  कृष्णप्पा  थे  |

 (%)  चीनी  झ्रथव्यवस्था  का  अ्रध्ययन  करनें  के  लिये  तीन  सदस्यों  का  योजना  ara  दिष्टमंडल

 जिसके  नेता  श्री  पीताम्बर  पंत  थे  |

 सन्‌  PUY  में  निम्नलिखित दो  चीनी  शिष्टमंडल भारत  जाये  :

 (१)  १९५५  में  चीनी  वैज्ञानिक  जिसमें  सदस्य  भारतीय

 विज्ञान  कांग्रेस में  war

 (२)  चीनी  चिकित्सक  दिष्टमण्डल  जिसमें  पांच  सदस्य  थे  जिसके  नेता  डा०  कोलिन  थे  ।

 सन्‌  १९४५६  में  निम्नलिखित  दो  चीनी  शिष्टमंडल  भारत  कराये  :

 (१)  १९५६  oy  दिन  की  भारत  यात्रा के  लिये  श्री  च्योंग  ची  चेन  के  नेतृत्व म

 २०  सदस्यों  का  चीनी  कृषि  विज्ञान  झ्रध्ययन  fast  भारत  |

 (2)  १९४५६ में  चीनी  वैज्ञानिक  शिष्टमंडल  जिसमें  दो  सदस्य  थे  भारतीय  विज्ञान

 कांग्रेस में  प्राया  |

 (7)  इन  शिष्टमंडलों  पर  किये  गये  व्यय  का  पूरा  ब्योरा  भ्र भी  उपलब्ध  नहीं  सरशत  इसलिये

 कि  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  के  कई  मंत्रालयों  ौर  संबद्ध  तथा  शभ्रधीनस्थ  विभागों  एवं  राज्य  सरकारों

 द्वारा  किया  गया  था  ae  इसलिये  wins  अनेक  सूत्रों  से  एकत्रित  किये  जाने  हैं  ।

 उत्तर-पूर्व  सीमान्त  अभिकरण

 1१२.  श्री  दी०  चं०  क्या  प्रधान  मंत्री  ये  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  में  सारे  उत्तर-पूर्व  सीमान्त  अभिकरण  क्षेत्र  में  कुल  कितने  नये  स्कूल  खोले

 गय ;

 उन  पर  कुल  कितना  व्यय

 (a)  प्रथम  पंचवर्षीय
 योजना

 काल  में
 सरकार  ने  इस  दिशा

 में
 प्रस्तावित  लक्ष्य  कहां

 तक
 प्राप्त  किया  ?

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-करायें  मंत्री  जवाहरलाल  शर  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  से  पूर्व  उत्तर-पूर्व  सीमान्त  अ्रभिकरण  क्षेत्र  में  माकूल  (qv  १  मिडिल

 प्र  १  हाई  कार्य  कर  रहे  थे  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  १०८  प्राइमरी  ११  मिडिल

 स्कूल
 तथा  १  हाई  स्कूल  खोलने  का  उपबन्ध किया  गया  था  ।  गत  पांच  वर्षों  में  ८५  नये  प्राइमरी

 १४  मिडिल  स्कूल  तथा  २  हाई  स्कूल  खोले  जा  चुके  हैं
 ।

 नये  स्कूलों  के  खुलने  पर  निम्नलिखित  व्यय  हम्ना
 :

 रुपय

 पप्  प्राइमरी  स्कूल  G2,000

 १४  मिडिल  स्कूल  Qo  000

 000 २
 हाई  स्कूल

 2,08 ३
 ——  et

 योग  १३,६४,०००

 ee  es,

 हैदराबाद  सोना  खदानें

 1१३.  श्री
 त०

 ब्०
 fag  राव

 :
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 suc
 हैदराबाद  सोना  खदान  कम्पनी  के  मज़दूरों  १७  १  LAG  से  हड़ताल  पर  हैं  )

 और  प्रबन्धकों  के  मध्य  विवाद  के  निपटाने  के  लिये  प्रादेशिक  श्रम  अ्ायक्त  द्वारा  क्या  क़दम

 उठाये

 हड़ताल  के  परिणामस्वरूप कुल  कितने  सोने  के  उत्पादन  की  हानि हुई  ?

 टीम  मंत्री  खण्डूभाई  :  समझौता  भ्रमणकारी
 )  ,

 ने

 सम्बन्धित  दलों  में  समझौता  कराने  के  लिये  उनसे  बात  चीत की  |  ३०  QUE Hl SSAA को  हड़ताल  बिना

 समाप्त  कर  दी  गयी  |

 सुचना  संकलित  की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 वायदा  बाज़ार

 १४.  श्री  ख०  do  सोनिया  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 इस  वर्ष  के  area  में  कुल  कितने  वायदा  बाज़ार

 वे  कहां-कहां  पर  थे  ae  उनमें  किन  वस्तु भ्र ों का  व्यापार  होता

 इस  वर्ष  में  कितने  नये  वायदा  बाज़ार  खोले  गये  हैं  श्र  कहां-कहां  शभ्रौर

 उनमें  किन  वस्तुभ्नों  का  व्यापार  होता  है
 ?

 व्यापार  मंत्री  कर मरकर )  मान्यता  प्राप्त  वायदा  बाज़ार  दो  थे  |

 वें  बम्बई  में  थे  और  उनमें  रूई  तथा  का  व्यापार  होता था  ।

 चौदह  :.  नये  वायदा  बाज़ार

 इंदौर  तथा  हैदराबाद  में  खोले  गये  ।

 wy  ्य
 गाए

 मूल



 ठ ्ahaa
 १४  १९५६  |  की  Wad  अब  RY

 इनमें  मूंगफली  और  हल्दी  ate  रूई  का  व्यापार

 होता है  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  ट्रस  लिमिटेड

 nN —
 TRY.  श्री  जेठा लाल  जोशी

 :
 क्या  उत्पादन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सन्‌  PEXY—XE

 में  हिन्दुस्तान  मशीन  cee  लिमिटेड  द्वारा  उत्पादित  वस्तुएं  विदेशी  उत्पादों  की  तुलना में  किस्म  तथा

 मूल्यों  की  दृष्टि  से  कैसी  थीं  ?

 उत्पादन  मंत्री  क०  च्०  :  विदेशों  में  उत्पादित  इसी  प्रकार  की  सर्वोत्तम  खराद  से

 यहां के  उत्पादन  की  तुलना  श्रनुकूलतापूर्वक की  जा  सकती  है  यहां  उत्पादित  खराद  का  मूल्य  ३२,०००

 रुपये है  जब
 कि

 विदेशों  से  श्रायतित  खराद  का  तट मूल्य  ३६,०००  रुपये  बैठता  है
 |

 सौराष्ट्र  में  टेलीफोन

 1१६.  श्री  जेठालाल  मोदी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सौराष्ट्र  के  कौन-कौन  से  नगरों  में  टेलीफोन

 १९५६ के  अन्त  में  सौराष्ट्र में  कुल  कितने  टेलीफोन प्रयोग  में  थे

 क्या  सौराष्ट्र  में  सन्‌  FRRE—H  में  किन्हीं  श्र  स्थानों  पर  टेलीफोन  लगाने का  कोई

 कार्यक्रम  कौर

 यदि  तो  कहां  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 सौराष्ट्र  में  जिन  नगरों  में  टेलीफोन  हैं

 उनकी  एक  सुची  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६  |

 R,9VE  ।

 शर
 हां  ।  जिन  स्थानों  पर  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  करने  का

 विचार
 है  उनकी

 एक  सूची  सभा  पल  पर  रखी  जाती  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ६  ]

 बागान  मज़दूरों  सम्बन्धी  गृह-निर्माण  योजना

 1१७.  श्री  संगण्णा  :
 कया  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सम्बन्धित  सरकारों  द्वारा  बागान  मज़दूरों  सम्बन्धी  गृह  निर्माण  योजना  को

 कवित  किया  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  प्रत्येक राज्य  में  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  सुवर्ण  :  ate  बागान

 दरों  सम्बन्धी  गृह-निर्माण  योजना  से  सम्बन्धित  दस  राज्यों  तथा  संघ  क्षेत्रों  में  से  श्रीराम
 ने  हस  योजना

 के  प्रशासन  के  लिये  aaa  नियम  बना  लिये  हैं  तथा  हकदार  बागान-मालिकों से  सहायता  के  लिये

 श्रावेदन-पत्र मांगे  गये  हैं  ।  बिहार  तथा  हिमाचल प्रदेश  ने  योजना  को  कार्यान्वित  करना  आवश्यक

 नहीं  समझा
 |

 ae

 tae  अंग्रेजी  में  ।
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 ae  सम्बन्धित  सात  राज्यों  तथा  संघ  उत्तर  पश्चिमी

 केरल  तथा  त्रिपुरा  ने  योजना  की  क्रियान्विति  के  लिये  भ्रावइ्यक  प्राथमिक  प्रबन्ध  अभी

 पूरे  नहीं  किये  हैं  |

 ग्रामीण  श्रीवास  योजनायें

 १८.  श्री  संगण्णा  :  क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  श्रीवास  योजनाओं  के  विषय  में  शीघ्रता  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों

 को  कोई  आदेश  दिये  गये

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  इन  योजनाश्रों  की  कया  स्थिति  ्र

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  कितना  धन  नियत  किया  गया  है  ?

 श्रीवास  site  संभरण  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  ate  ग्रामीण  श्रीवास

 की  भ्र ग्रिम  परियोजनाओं  स्थापित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  योजना  अभी  अंतिम  रूप  से  निर्धारित  नहीं  की

 गयी  है  ।  फिर  भी  राज्य  सरकारों  को  इस  बीच  श्रीवास  की  प्रस्थापित  afire  परियोजनाओं  के  लिये

 उपयुक्त  गांव  चुनने  को  कहा  गया  है  ।

 प्रत्येक  राज्य  के  लिये  नियत  की  जाने  वाली  धनराशि  इस  बात पर  निर्भर  होती  कि  उसमें

 कितनी  श्रीराम  परियोजनायें  चालू  की  जायेंगी  और  यह  उसी  समय  तय  जायेगा  जबकि
 योजना

 अंतिम  रूप  से  जायेगी  ।

 FRE.
 JS  सरदार  इकबाल  सिंह

 :

 सरदार  श्रकरपुरी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  ग्राइडिंग  क्लबों  में  कितन  प्रशिक्षार्थी  हैं ;

 प्रशिक्षण  की  निर्धारित  safer  कितनी  कौर

 PeYY—YE  में  प्रत्यक  प्रशिक्षार्थी  पर  औसतन  कितना  खर्चे  किया  गया  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  १९५६  में  विभिन्न  ग्राइडिंग

 क्लबों  में  प्रशिज्ञारधियों  की  संख्या  इस  प्रकार  थी  :

 ग्राइडिंग  पुना  wR

 ग्राइडिंग  सेन्टर  इलाहाबाद  we

 ग्राइडिंग  बंगलौर  RR

 दिल्‍ली  ग्राइडिंग  नई  दिल्‍ली  १५

 कल  घ्

 प्रशिक्षण  की  कोई  अवधि  निर्धारित  नहीं  है  ।  वह  प्रत्येक  प्रशिक्षार्थी
 की  नियमित  उपस्थिति

 sit  उसकी  स्वाभाविक  उड्डयन  क्षमता  पर  निर्भर  होता  है  ।  प्रोटीन  एक  नियमित  उपस्थिति  तथा

 मूल sash  में  ।



 वकालत  उत्तर  ३८ १४  PEUg

 औसतन  उड़ान  क्षमता  वाला  प्रशिक्षार्थी  ५०-६०  शिक्षात्मक  उड़ाना  के  बाद  लगभग  तीन  हफ्ते

 में  उड़  सकता है  ।

 PEUY-NE  में  पुना  ग्राइडिंग  सेंटर  और  दिल्‍ली  ग्राइडिंग  क्लब  में  कूल  ६७,६२०  रुपये

 की  लागत  पर  कुल  १२७  प्रशिक्षार्थी  प्रशिक्षित  किये  गये  ।  प्रति  प्रशिक्षार्थी  पर  श्रौसतन  खर्च  ५३२

 रुपये  पड़ता  इलाहबाद  बंगलौर
 के

 ग्राइडिंग सेंट्स
 प्रभी  हाल  ही

 में  पथ  थापित  किये  गये  हैं ्रौर

 वहां  प्रशिक्षण  की  लागत  इन  wins में  शामिल  नहीं  है  ।

 सड़ान

 1२०
 सरदार  इकबाल  सिह

 सरदार  अकर पर

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  ने  शहरी  तक  कितने

 दौक्षणिक  और  अरन्य  टेक्नीकल  कर्मचारी  सुडान  भेजे  ह  |

 Poet  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-किये  मंत्री  जवाहरलाल  :  कुल  ७०  जिन में  ६

 ६  दौक्षणिक  कौर  शेष  टेक्नीकल  तथा  अन्य  कर्मचारी  हैं  ।

 सहकारी  कताई  मिलें

 सरदार  इकबाल  fag
 1२१  सरदार  अकरपरीो

 क्या  वाणिज्य  तथा  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सहकारी  कताई  मिलें  स्थापित  करने  का  सरकार  का

 विचार  है

 यदि  तो  उनकी  भ्रंश-पूंजी  क्या  शौर

 वे  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  की  जायेंगी  ?

 TSTAVT  वस्तु  उद्योग  मंत्री  (sit  कानूनगो )  से  हाथकरघा  बुनकरों  को  arias

 मूल्य  पर  सूत  दिलाने में  सहायता  करने  के  लिये  सरकार  सहकारी  समितियों को  सहकारी  कताई  एकक

 स्थापित  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ।  wa  तक  भ्रनुज्ञप्ति  प्राप्त  ऐसे  एककों  का  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ७  |

 घानी  तेल  तेयार  करना

 S  सरदार  इकबाल  fag
 १२९

 सरदार  श्रकरपुरी :

 उत्पादन  मंत्री  १६  FEUS  के  अतारांकित प्रदान  संख्या २१  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 घानी  तेल  के  बनाने  के  विकास  के
 लिये

 पंजाब  राज्य  में  क्या  विशिष्ट  कार्यवाही की
 गयी है

 तेलियों  की  कितनी
 सहकारी

 समितियां  ऐसा  तेल  तैयार  कर  रही

 ऐसी  कितनी  समितियां हैं  जिन्हें  टेक्नीकल  या  अन्य  किसी  प्रकार  की  कोई  सहायता  नहीं

 दी  गयी  है  जिसके  फलस्वरूप वे  काम  नहीं  कर  रही  ग्रोवर

 त
 तलियों

 की  निष्क्रिय  सहकारी  समितियां
 चलाने

 के  लिये  क्या  कोई  प्रस्थापना  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ४०  | क क |  Ny  १४  PENE

 उत्पादन  मंत्री  क्‌०७  च०  :  घानी  तेल  उद्योग  के  विकास  के  लिये  पंजाब  में

 के  पूर्व  )  निम्न  विशिष्ट  कार्यवाही  की  गयी  है  :

 (2)  अ्रबोहर  कौर  पट्टीकल्याणा  में  स्थापित  €  आदर्श

 प्रदर्शन  केन्द्रों  में  उत्पादन  शुरू  हो  गया  है  |

 (२)  घानी  तेल  की  बिक्री  पर  सहायता  कमाने  के  लिये  २८  घानियां  अखिल  भारतीय  खादी  तथा

 ग्रामोद्योग  बोर्ड  द्वारा  स्वीकृत  बिक्री  झ्भिकर्ताश्रों  के  पास  पंजीकृत  की  गयी  हैं  ।

 (३)  सहकारी  समितियों  को  संगठित  करने  के  लिये  आवश्यक  कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।

 (४)  पंजीबद्ध  संस्थापकों  ate  सहकारी  समितियों  को  तेलहन  खरीदने  कौर  इकट्ठा

 सहायता  प्राप्त  आधार  पर  घानियां  खरीदने  घानी  तेल  की  बिक्री  र  २  रुपये  ८  ह

 प्रति  मन  खरीददारों  को  छूट  देने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  दी  गयी  है  ।

 १६  ।

 १३  ।

 ह
 ऐसी  कोई  विशिष्ट  प्रस्थापना  नहीं  है  ।

 ्र  ्ig rt  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी  के  लिये

 समितियों  के  आवेदन  पत्रों  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 दस्तकारी  का  प्रशिक्षण

 २३
 JS  सरदार  इकबाल  fag

 :

 सरदार  श्रकरपुरी  :

 कया  उत्पादन  मंत्री  १२  १९५६  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १६६६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व
 {£3  दस्तक क्या  what  भारतीय  दस्तकारी  ats  ने  उम्मीदवारों को  THe  @cah|  गया  का  प्रशिक्षण

 प्राप्त  करने  के  लिये  विदेश  भेजने  की  प्रस्थानों  पर  कोई  अंतिम  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  किन-किन  उम्मीदवारों  किन-किन  दस्त कारियों  के  लियें  कौर  किन-किन

 देशों  में  प्रशिक्षण  के  लिये  भेजा  जायेगा  ?

 उत्पादन  मंत्री  कठ  च०  :  श्र  दस्तकारी  बीड  प्राप्त  प्रस्थापनायें

 तभी  विचाराधीन  हैं  ।

 डाकियों  के  लिये  परीक्षा

 र  श्र
 क

 धूपिया  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ae 4  में  गोरखपुर  डिविजन  में  डाकियों  के  लिये  झ्राखिरी  परीक्षा  कब  श्र

 कितने  उम्मीदवार  सफल  घोषित  किये  गये  ate  क्या  सभी  को  अब  तक  काम  पर  रखा  जा

 चुका है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर  *85—FR-UY  |

 केवल  ४  उम्मीदवार  सफल  घोषित  किये  गये  थे  और  उन  सभी  को  काम  पर  रख  लिया

 गया है  ।
 णा

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 महोदय  :  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 की  महासभा में  €  १९५६  को  हंगरी  के  सम्बन्ध

 में  प्रस्तुत  किये  गये  पंच  शक्ति  संकल्प  के  प्रति  सरकार  के  रुख  के  बारे  में  एक  स्थगन-प्रस्ताव की  पू  सूचना

 मुझे  श्री  कामत
 से  |  प्राप्त  हई  है  ।

 waist  में  ।
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 [  अध्यक्ष  महोदय |

 मुझे  प्रधान  मंत्री  से  एक  प्राप्त  हुआ ह ैहैं  जिसमें यह यह  कहा  गया  ह

 लोक-सभा
 में  १६  नवम्बर

 को  एक
 aaa  की  इरादों  रखता  हूं

 ।
 इस  मामले  के

 बारे
 ७४

 में में  में  उसी  समय  कुछ  कहूंगा  ।  इसके  भ्रन्तर्रष्ट्रीय  मामलों  पर  लोक-सभा

 घीया  ही  वाद-विवाद  होगा  ।  इसलिये  में  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  इस  मामले
 को  स

 लेने  की  '  ग्रावध्यंकता नहीं  है

 श्री  कामत  )  भ्र भु रोध  करता  हुं  कि  शुक्रवार को  वक्तव्य  दिये  जाने
 क

 बाद  ही  प्रिया  सोमवार  को  वाद-विवाद  किया  जायें  विश्व  भर  की  दष्टि  से  यह  मामला  अत्यधिक

 महत्व  रखता  हैऔर  इसमें  जरा  भी  दर  न  की
 जाय

 ।

 १६  तारीख  को  वक्तव्य  दिया  जायेगा  । faa  महोदय

 प्रवान  मंत्री  तथा  aera  arg  मंत्री  जवाहरलाल  जहां  तक  हमारा  नम्बर

 हम  यह  चाहते  कि  वाद-विवाद  शीघ्यातिशीघय  हो  ।  वाद-विवाद  वीरवार  को  अथवा  सोमवार  को

 रखा  जाता  है  तो  उसमें  मझे  कोई  भ्रांति  नहीं  ।  गह  तो  सभा  के  कार्य  के  लियें  नियत  समय  में  से  कुछ

 समय  निकालने  की  बात  हैं  ।  वाद-विवाद  के  लिये  सरकार कोई  भी  दिन  स्वीकार  करेगी  ।

 fara  महोदय  :  कार्य  मंत्रणा  समिति की  बैठक  भ्रपरान्ह ४  बजे  होगी  ।  हम  तारीख

 aye  समय  निश्चित कर  लेंगे  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  समाजवादी  दल  को  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  मान्यता  न  दिया  जाना

 जिलाध्यक्ष  महोदय  :  मझे  पंडित  स०  चं०  मिश्र  से  एक  ग्रोवर  स्थगन-प्रस्ताव  की  पूर्वे-सूचना  प्राप्त

 हुई  है  जो  चुनाव  अ्रायाग  द्वारा  उत्त र  प्रदेश  के  समाजवादी  दल  यद्यपि  चुनाव  आयोग  द्वारा  निश्चित

 की  गई  शर्तों  को  यह  पार्टी  पूरा  करती  एक  राज्य  पार्टी  स्वीकार  करने  से  इन्कार  के  बारे  में  है  ।

 मंत्री  :  मेरा  ख्याल  है  कि  स्थगन-प्रस्ताव  की  पर्व  सूचना  मझे

 कवल
 एक

 घण्टा  पहले  प्राप्त  हुई  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  मामले  के  बारे  में  कोई  जल्दी  की  बात  नहीं
 |  पार्टी को  चुनाव-चिन्ह  दिये  जाने  के  बारे  में  यदि  माननीय  सदस्यों को  कोई  शिकायत  कौर

 यदि  वे  कोई  अभ्यावेदन  तो  मैं  पछताछ  करके  उन्हें  या  स्वयं  सभा  को  जानकारी  दे  दूंगा  |

 पंडित  qo  चं०  मिश्र
 )  माननीय  मंत्री  की  इस  बात  का  श्रामण्य  मेरी

 समझ  में  नहीं  आया
 ।  निर्धारित  प्रक्रिया के  अ्रनुसार  हमनें  चुनाव  आयोग  को  लिखा  कौर  उसने  अन्तिम

 रूप  से
 यह  कहा  कि  हमें  कोई  चुनाव  चिन्ह  नहीं  दिया  जायेगा  ।  माननीय  मंत्री  यदि  बाद  में  उसे

 ठोक  करने  का  वचन  देते  at  तो  मैं  स्थगन-प्रस्ताव  पर  जोर  न  दंगा  |

 श्िध्य  महोदय  :  माननीय  मंत्री ने  कहा  हैं  कि  वे  इस  सम्बन्ध में  जांच  करेंगे  |

 पाटनकर  :  यह  भी  ध्यान  कि  चनाव  आयोग  एक  स्वाधीन  संवैधानिक  प्राधिकार  है  ।

 सभा
 को  जो  कुछ  जानकारी मैं  दे  सकता हूं  उसे  मैं  गुप्त  नहीं  रखना  चाहता  ।  यही मैंने कहा  है  ।

 ज्रिध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  प्रस्ताव  को  मेरे  द्वारा  श्रीमती  दिये  जाने  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।  माननीय  सदस्य  माननीय  मंत्री  से  बात  कर  सकते  हैं  झर  उन्हें  अभ्यावेदन  दे  सकते  हैं

 मेरा  विश्वास  है
 कि

 विधि  लिक्का  संविधान
 के

 अधीन  जो  कुछ  सम्भव  है  वह  किया  जायेगा
 ।

 मूल  झंग्रेजी  में  ।
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 जोवन  बोसा  निगम  के  कर्मचारियों  की  सांकेतिक  हड़ताल

 पाध्या  महोदय  :  मुझे  श्री  साधन  गीत  से  एक  अन्य  स्थगन-प्रस्ताव  की  पूर्व  सूचना  प्राप्त  हुई  हैं

 जो  जोवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  की  सांकेतिक  हड़ताल  को  रोकने  में  सरकार  की  असफलता

 क  बार  में  है  ।

 य  घधारणाय  कहा  AF 0.1: 1  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )

 महो  यह  तो  मैं  नहीं  जानता  ।  प्रतीक  हड़ताल  के  बारे  में  मुझे  कोई  जानकारी  नही ंहे
 ।

 मरा  ख्याल ह

 हड़ताल  wit हुई  नहीं  है  ।  जहां  तक
 वार्ताश्रों

 का  सम्बन्ध  है  मैंने  कुछ  समय  पहले  जीवन
 बीमा

 निगम  में  काम  करने  वाले  लिपिकों  श्र  अन्य  अफसरों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  विभिन्न  संगठनों

 क  प्रतिनिधियों  से  मुलाकात  की  थी  और  उन्हें  सरकार  का  दृष्टिकोण  समझाया  था  ।  जहां  तक  वतन क्रमों

 का  सम्बन्ध हैं  मैंने  पिछले  सत्र  के  भ्रबसान स पहल से  पहले  सभा  में  एक  वक्तव्य  दिया
 था  ।

 हमन
 जा

 श्रीनिवासन  दिया  था  उसे  हमने  पू रा  किया  है  are  किसी  व्यक्ति  पर  किसी  भी  प्रकार  का  प्रतिकूल  प्रभाव

 हीं  पड़ा  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  इस  स्थगन-प्रस्ताव  पर  मैं  तौर  कोई  विशेष  ata  नहीं  कह  सकता

 न  मैं  यही  कह  सकता
 ह  कि  इस  विशिष्ट  मामले  में  कोई  ऐसी  अत्यावश्यक  बात  है  जिस  पर  चर्चा  करने  के

 लये  सभा  का  स्थगन  हो ।

 शो  साधन  गीत  )  मेरा  निवेदन है  कि  इस  maa  के

 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हए  हैं  कौर  हम  जानते  हैं  कि  कर्मचारियों  ने  हड़ताल  करने  का  निश्चय  कर

 लया  हैं  ।  माननीय मंत्री  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  कर्मचारियों  से  मुलाकात की  है  किन्तु  वास्तव  में  बात

 है  कि  कर्मचारियों  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  उनसे  मिला  ।  किन्तु  इसे  वार्ता  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 पंश्रध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।  माननीय  मंत्री ने  कहा  है  कि  प्रतीक  हड़ताल  के  बारे  म  उन्हें

 कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  केवल  कोई  धमकी  अथवा  कोई  प्रकाशित  समाचार  पर्याप्त

 नहीं  है
 ।  कर्मचारियों  के  साथ  सरकार  की  बातचीत  के  तरीके  के  प्रत्येक  ब्योरे  पर  इस  सभा  में  चर्चा  नहीं

 की
 जा

 सकती
 माननीय  मंत्री  ने  इस  विषय  में  बता  दिया  है  कि  क्या  सरकार  सावधान

 है
 अथवा  उसमें  दिलचस्पी  ले  रही  है  या  नहीं  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  अन्य  सब  वैधानिक  कार्यवाही की

 जायेगी  ।  इस  स्थगन-प्रस्ताव  पर  मेरे  द्वारा  श्रीमती  दिये  जानें  की  प्रा वश्य कता  नहीं  है  |

 नम्बियार  (  महरम  हड़ताल  हा  जान  स  पहल  यह  प्रबन्ध  करना  राजनयिक है  कि

 ¢  r  कल  जाय  |

 महोदय  :  व  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  माननीय  मंत्री  ने  प्रतिनिधियों  मुलाकात

 |

 शो  साधन  गप्त  :  वार्ता  सम्बन्धी  ब्योरे  का  कोई  प्रदान  नहीं  उठता  क्योंकि  कोई  बातचीत

 नहीं  हई

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  अरपना  विनिमय  दे  चुका  हूं  ।  इसस  पहले  के  सत्र  में  भी  बात  उठाई

 गई  थी  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  हु ३  वेतनक्रमों  को  निर्धारित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 बीमा  समवाय  कई  हैं  और  प्रत्येक  का  वेतन-हम  भिन्न  है  शादी  ।”  इस  परिस्थिति  में  कोई  काय  वाही
 करना  समग्र  से  पूर्व  की  बात  होगी  ।  हमें  कुछ  कौर  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  |

 श्री  साधन  गुप्त  बे तन क्रम  निर्धारित  हो  चुका  है  ।

 अध्यक्ष  महो  दय
 यदि  वे

 वेतन क्रम
 निर्धारित

 क  र  दिये गये  हे ५»  है  न  दि  र
 ne  sae  ea  न

 ्  अंग्रेजी  में



 १४  १९५६

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 श्रत्यावदयक  qa  अधिनियम  &  ala  श्रादेदा

 कवि  मंत्री
 Go  का  देशमुख )

 श्री  अठ  प्र०  जैन  किशोर
 सें  में

 अत्यावश्यक  पण्य

 2eyy  की  धारा  ३  की  उपधारा  (६)  के  भ्रमित  निम्नलिखित  आदेशों  की  एक-एक

 प्रति  पटल  पर

 (2)  ५  १९५६  को  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्रालय  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  करार

 रा०  २०३३  में  प्रकाशित  कलकत्ता  गेहूं  १९५६  |

 {>  ५  १९५६  को  खाद्य शर  कृषि
 मंत्रालय  की  अ्रधिसचना प  संख्या  एस ०

 कार

 तरो ०  २०३४  में  प्रकाशित  दिल्ली  गेहूं  (  यातायात  नियन्त्रण  )  28Ue  |

 १७  2EXe  को  खाद्य  झ्र  कृषि  मंत्रालय  की  अधिसूचना  संख्या  एस ०

 अज  २०६८  में  प्रकाशित  बम्बई  गेहूं  नियन्त्रण  )  QRS

 [  पुस्तकालय में  रखी  गयी  ।  देखिये  एस--४२२/५६:  एस--४२३./५६,  एस--४२४/५६

 श्रमजीवी  पत्रकार  मारी  बोर्ड  नियमों  में  संशोधन

 श्रम  मंत्री  खण्डूभाई  :  म  श्रमजीवी  पत्रकार  की  शर्तें  )  शर  विविध  उपबन्ध

 १९४५५  की  धारा  २०  की  उपधारा  (३)  के  अधीन  श्रमजीवी  पत्रकार  मजूरी  वो

 १९५६  में  कुछ  संशोधन  करने  २२  2EYE  की  शभ्रधिसूचना  संख्या  एस०  शिकार

 आओ०  २१३६  की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता हूं
 ।  में  रखी  गयी  |  देखिये  एस--४२५/५६]

 श्राइवासनों  शादी  पर  सरकार  द्वारा  को  कार्यवाही  के  विवरण

 मंत्री  सत्य  नारायण  fag)  मैं  मंत्रियों  द्वारा  विभिन्न  सत्रों  जैसा  कि

 प्रत्येक  के  सामने  दिखाया  गया  दिए  गए  वचनों  तथा  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गयी  कार्यवाही  के  निम्नलिखित  विवरण  पटल  पर  रखता  हुं

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  नल
 लोक-सभा का  तेरहवीं  94%

 [  दिये  परिशिष्ट  ₹,  अनुबन्ध  संख्या
 ८  |

 magma  विवरण  संख्या  ८  लोक-सभा  का  बारहवाँ  AA,  १९५६

 [  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  €  |

 राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्थापित
 अध्यादेश

 संसद  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  fag)  मैं  लोक-सभा  के  १९५६  के  तेरहवें  सत्र  के

 अवसान  के  बाद  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान के  अ्रनुच्छेद  १२३  (२)  के  उपबन्धो ंके  अधीन

 प्रख्यापित  निम्न  अध्यादेशों  की  एक-एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  PEXS  (१९५६  का  संख्या  ५)  ।

 निष्क्रिय
 संपत्ति  का

 प्रशासन
 )  १९४५६  (  १९५६ का  संख्या

 )  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास )
 संशोधन  १९५६  (  ee4g

 का  संख्या  9)f

 मार्ग  परिवहन  निगम
 संशोधन  )  PaNE  (  १९५६

 का
 संख्या

 ८)

 |
 an  ee

 frat  sist  में  ।



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र १४  2EYS

 लोक  प्रतिनिधित्व  (  संशोधन )  LENE  (१९५६  का  संख्या  €)  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गयो
 ।

 देखिये  संख्या  एस--'४२८/५६:  एस--४२९/५६;

 एस--४३०/५६;
 एस--४३१/५६

 एस--४३२/५६]

 हैदराबाद  राज्य  बेक  अध्यादेश  के  बार  में  व्याख्यात्मक  विवररण

 में  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन मंत्री  (  श्री  सत्य  नारायण  fag )
 सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  oe  के  उप-नियम  (२)  के  में  हैदराबाद  राज्य  बैंक

 १६५६  (#eus  का
 संख्या  ५)  के  बारे  में  व्याख्यात्मक  विवरण की  एक  प्रति  पटल  पर  रखूंगा

 विवरण

 हैदराबाद  के  राज्य  बैंक  की  भ्रंश  प  जी  भारत  के  रिज  बैंक  को  हस्तांतरित  करने  a  उसके

 उचित  प्रबन्ध  का  उपबन्ध  करने के  लिये  २८  PEYS \  को  हैदराबाद  राज्य  बैंक

 १९५६  लोक-सभा  में  पुरःस्थापित  किया  गया  था  ।  समयाभाव  से  उस  समय  लोक-सभा  द्वारा

 उस  पर  विचार  आरम्भ  नहीं  किया  जा  सका  |

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  वर्तमान  हैदराबाद  राज्य  के  सभी  क्षेत्रों  की  वित्तीय  ale  बैंकिंग  व्यवस्था

 का  एक  शझ्रविभाज्य  तग  बना है  ।  उस  राज्य  में  भारत  के  रिजर्व  बैंक  के  श्रभिकत्ता  के  रूप  में  वह

 राज्य  के  सभी  महत्वपूर्ण  केन्द्रों  में  रोजमर्रा  का  नकदी  की  लेन-देन  का कार्य  करता  रहा है

 कोप  का  कार्य  करने  आर  राज्य  के  बैंकों  श्र  जनता  के  लिये  धन  भेजने  शर  विनिमय  की  सुविधाओं

 का  उपबन्ध  करने  के  हैदराबाद  का  राज्य  बैंक  तपनी  प्रत्येक  शाखा  में  रिजर्व  बैंक  के  निगम

 विभाग *  की  मुद्रा  पेटियां  aye  भारत  सरकार के  छोटे  सिक्कों  के  डीलरों  का  रख-रखाव  करता

 रह  है  ।  हैदराबाद  राज्य के  क्षेत्र  में  ३३  ऐसे  स्थान  हैं  जिनमें  हैदराबाद  का  राज्य  बैंक

 कोप  का  कार्य  करता  रहा  है  कौर  इनमें  से  २५  केन्द्रों  में  मुद्रा-पेटियां  कौर  छोटे  सिक्कों  के  डिपो

 रखे  गये  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  बाद  ये  सभी  केन्द्र  श्राद्ध  बम्बई  शौर  मैसूर  के  नये  राज्यों

 में  बंट  गये  हूं  ।  पुर्नगठन  के  परिणामस्वरूप  उस  क्षेत्र  में  बैंकिंग  कौर  राज-कोष  की  व्यवस्था  को  गंभीर

 रूप  से  छिन्न-भिन्न  होने  से  बचाने  के  लिये  यह  शभ्रावश्यक  हो  गया  कि  राज्यों  का  पुर्नगठन  होने  से  पहले

 ही  हैदराबाद  के  राज्य  बैंक  के  विधान  कौर  प्रबन्ध  में  उपयुक्त  परिवर्तन  कर  दिया  जाये  ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  हैदराबाद  के  राज्य  बैंक  के  विषय  में  हिंद  राबाद  राज्य-सरकार  जिन  विशेष  शक्तियों

 का  प्रयोग  कर  रही  थी  उनको  भी  तीनों  राज्य  सरकारों  के  बीच  बांटा  नहीं  जा  सका  ।  बैंक  का  कार्य

 सुचारू  रूप  में  चलाने  के  लिये  यह  झ्रत्यावश्यक  था  कि  बैंक  पर  इस  प्रकार  का  एक  एकीकृत-नियन्त्रण

 हो  जिससे  वह  सरकारी  बैंकिंग  कौर  राज-कोप  को  कार्य  कुदाता-पूर्वक  चला  सकें  तौर  उसके  साथ

 ही  साथ  बैंकिग  कौर  ऋण  देन  की  सुविधाओं  का  विस्तार  कर  सकें  ।  हैदराबाद  के  राज्य

 बैंक  की  भ्रंश  पूजी  भारत  के  रिजर्व  बैंक  को  करने  कौर  उस  व्यवस्था  जो  अन्यथा

 १  १९५६  के  बाद  बैक के  कायें  बचने के  लिये  हैदराबाद  राज्य  बैंक  अध्यादेश

 प्रस्थापित
 किया  गया  ।

 प्रंग्रेजी  में  ।

 १.
 Agent.

 २
 Department.

 3Currency  Chests.



 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ATT,  १४  PES

 केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  कौर  नमक  अधिनियम  के  अधीन  श्रधघिसूचनायें

 शर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  to  चे  मैं  केन्द्रीय  उत्पादन-गुल्फ  कौर

 नमक  १९४४  की  धारा  ३८  के  wear  निकाली  गयी  केन्द्रीय  उत्पादन-दुबक
 सम्बन्धी

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  पटल  पर  रखता हूं  :

 ८  १९४५६  की  अ्रधिसूचना  संख्या  ११-सी०  ई०  श्रार०/५६ |

 ८  १९५६  की  अधिसूचना  संख्या  ई०  ग्रार०/५६
 ।

 ८  PENS  की  अधिसूचना  संख्या  इसी  ई०  श्रार०/५६ |

 २६  PEUS  की  अधिसूचना  संख्या  इसी  Fo  शझ्रार०/५६  |

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एस-४३४/५६  |

 काफी  नियमों  में  संशोधन

 वस्तु  उद्योग  मंत्री  नित्यानंद  कानूनगो )  में  काफी  ऑ्रधिनियम  ,  १€  ४२  की

 घारा  ४८  की  उपधारा  (३)  के  अधीन  काफी  Peay  में  कुछ  संशोधन  करने  ve

 १९५६  को  प्रकाशित  अ्रधिसूचना  संख्या  एस०  कार  को  २२०१  की  एक  प्रति  पटल  पर

 हुं  ।  |  पुस्तकालय  में  रखी  गयी  |  देखिये  संख्या  एस-४३५/५६  |

 केरल  के  बार  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 मैं  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ३५६  के

 खण्ड  (३)

 के  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ३५६  के  अधीन  केरल  राज्य  सरकार  के  सभी  कृत्यों  को

 mat  हाथ  में  लेते  १  ae Oo  को  निकाली  गई  उद्घोषणा  की  एक  प्रति  पटल  पर
 रखता

 हूं  ।  [  पुस्तकालय में  रखी
 गयो  ।

 देखिये  संख्या  एस--४३६/५६

 गोझा  के  बारे  में  प्रकादान

 मैँ  ६  Ces  के  तारांकित उपमंत्री  अनिल  कठ

 प्रदान  संख्या  ७२२  के  एक  अनपरा  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  प्रतिज्ञा  के  अनुसरण  में  गोरा  के  बारे

 में  निम्नलिखित  प्रकाशनों  की  एक-एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं  :

 गोधरा  (१५  १९४५६)  ।

 (at)  दि स्टोरी  श्राफ  गोझा  (  गोझा  की  कहानी )

 पुर्तगाली  भ्रमर  ग्र रबी  संस् कररा  |

 )  फीसदी  एबाउट  गोशा  (  गोझा  के  बारे  में  तथ्य )  [  पुस्तकालय में  रखी  गयो  |

 {[  देखिये  संख्या  एस--४३७/५६;  एस--४३८/५६  कौर  एस--४३९/५६  |

 श्री  कामत  श्री  दातार  के  नाम  की  मद  संख्या  ८  के  विषय  में  में  यह  जानना

 हूं
 कि  क्या  सभा  को  उद्घोषणा  पर  विचार  करने का  अवसर  मिलेगा  ?  यह  एक  महत्वपूर्ण

 विषय  है  ait  मझ  आदा  ह  कि  हमें  उस  पर  वाद-विवाद  करने  का  ग्र वसर  दिया  जायेगा  ।

 भय
 hes
 महोदय

 :  मैं
 इस

 पर
 विचार

 करूंगा  ।
 ener  tere  rd

 मूल ् भ  न वारा AM नि  a
 |  '



 १४ न  SAR
 १960९

 विधेयकों  पर
 राष्ट्रपति  की  अनुमति

 :  मुझे  सभा  को  यह  बताना  है
 कि

 पिछली  बार  १३  2eUq Bl AY को  दी

 गयी  सूचना  के  बाद  से  निम्नलिखित  विधेयकों
 जो

 संसद्‌  के  सदनों  द्वारा  पिछले  सत्र  में  पारित  किये

 राष्ट्रपति ने  झ्र नुम ति  दे  दी  है  :
 ba

 भारतीय  नारियल  समिति  )  2EXS  |

 राष्ट्रीय  राजपथ  विधायक  ,  PEXR  |

 नदी  बोर्डे  PERS  |

 भारतीय  रुई  उपकर  )  १९५६  |

 भारतीय  टेक्नॉलोजी *  संस्था  )  PERG  ।

 सरकारी  anette  संशोधन  PEYS  |

 लोक  सहायक  सेना  १९५६  |

 भारतीय  डाक-घर  )  PEXE  ।

 उच्चतम  न्यायालय  की  संख्या  )  PEUG  |

 शठ  राज्य  वित्तीय  निगम  )  PEXE

 ११  लोक  ऋण  १९५६  |

 १२  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नमक  )  PENG  |

 भारतीय  रेलवे  १९४५६  ।

 9M  लोक-प्रतिनिधित्व  संशोधन  )  १९४५६  |

 y  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  आयोग  PENS  ।

 १६  जम्मू  तथा  काश्मीर  का  PEUK  ।

 eg  भ्रनुसूचित  जातियां  ate  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियां  रादेश

 PEXR

 Wr  संविधान  संशोधन  )  PENS  t

 नवना  नननकरनणणण

 सदस्यों  द्वारा  पदत्याग

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  यह  सूचना  देनी  है  कि  निम्नलिखित  चार  सदस्यों  उनके

 नामों  के  सामने  दिखाई  गई  तिथियों  लोक-सभा  के  अपने  स्थान  से  पदत्याग  कर  दिया  है  :

 श्री  निजलिंगप्पा--२७  REUSE  ।

 2  श्री  रा०  ना०  fo  देव--१  PEUS  |

 दे  श्री  गिरधारी  भोई--  PENS  |  | |  ह

 डा०
 नटवर

 पांडे--१२  ERE

 faa  अंग्रेजी  में  ।

 प्रोद्योगिकी  |



 १४  eeute

 विद्युत  संभरण
 )

 विधेयक

 प्रबल  स्मिति  के  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  के  लिये  समय  का  बढ़ाया  जाना

 श्री  fro  चं०  चार्जों
 )

 :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  विद्या  )

 Pes

 में  श्र  art  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन के  उपस्थापन  के  लिये

 नियुक्त  समय
 को  ३०  १६५६

 तक  बढ़ा  दिया
 जाये

 हमने  कुछ  काम  किया  है  wiz  हमें  आशा  है  कि  हम  इस  महीने  के
 तक  उसे  समाप्त  कर

 लेंगे  ।  हमें  कुछ  साक्ष्य  भी  लेने  हैं
 ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 चविद्यत  2e¥s,  में  ग्रोवर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 सम्बन्धी  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  के  उਂ  Bde  he  a |
 ToT

 के  लिये  नियुक्त  समय  को  ३०

 ges,  तक  बढ़ा  दिया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 बिला  बला  बा नन नन  नाना  नात  नया

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  (area )  विधेयक

 में  प्रस्ताव  करता  हूं मंत्री  पाटनकर

 व्यवहार  प्रक्रिया  १९०८,  में  और  आगे  संशोधन करने  वाले  विधेयक  संयुक्त

 समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  1.0

 vat  कासलीवाल  )  श्राप  इस  विधेयक  के  लिये  कितना  समय  निश्चित  करने

 वाले हैं
 ?

 ्

 पृश्नी  पाटनकर
 :

 मैं  समझता  हं
 कि

 हमें  प्रतीक  समय  नहीं  लेना  चाहिये

 पत्नी  कामत  )  तीन  घंटे  से  कम  नहीं  होना  चाहिये--चार  भले  ही  हों  ।

 श्री  पाटनकर
 :

 दो  से  तीन  घंटे  तक  का  समय  रखा  जा  सकता  है  ।

 पृश्नी  टेक  चन्द  तीन  घंटे  से  कम  समय  नहीं  होना  चाहिये--बल्कि

 चार  घंटे  होना  चाहिये  ।

 महोदय  :  हम  तीन  घ्रंटे  निश्चित  तो  किये  देते  हैं  ate  फिर  देखेंगे  ।

 श्री  पाटनकर  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन

 करनें  वाला  यह  विधेयक  ७  2eUY  को  पहली  बार  इस  सभा  में  पुर  स्थापित  किया  गया  था  और  इसे

 एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  मैंनें  २  १९५५  को  प्रस्तुत  किया  था  ate  यह  प्रस्ताव

 ६६  2eUY  को स्वीकृत था  |  इसके  9 ह  ६  १९४५५  को  राज्य-सभा  में  यह

 प्रस्ताव--कि  वह  सभा  लोक-सभा  की  इस  सिफारिश  कि  विधेयक  को  एक  संयुक्त  समिति  को

 सौंपा  सहमत  हो--प्रस्तुत  किया गया  कौर  १७  १९५५  को  प्रस्ताव उस  सभा  द्वारा

 पारित  किया  गया  ।  संयुक्त  समिति  नें  इस  विधेयक  के  सभी  उपबन्धों  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  किया

 शर  अपना  प्रतिवेदन  १२  १९५५ को  पेशा  किया  ।  संसद  में  बहुत  अधिक  कार्य  होने  के  कारण

 इस
 प्रतिवेदन

 पर  विचार  करने  के  लिये  प्रस्ताव  इससे  पूर्व  पेश  नहीं  किया  जा  सका  ॥

 मिल  ait  म  ।



 १४  PEE  व्यवहार  प्रक्रिया  सहता  (  सोहन )
 विधेयक

 जब  मैंने  इस  विधेयक  को  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  पेश  किया  था  तो  मैंने  विधेयक

 के  अनेक  खण्डों  जिनकी  संख्या  लगभग  १८  विस्तृत
 व्याख्या

 की  थी  ।  संयुक्त  समिति ने
 विधेयक

 के  अनेक  उपबन्धों  को  बिना  किसी  रूपभेद  के  स्वीकार  कर  लिया  |  केवल  थोड़े  से  ही  उपबन्धों  के  बारे

 में  समिति  नें  रूपभेद  करने  या  उनको  हटा  देने  का  सुझाव  दिया  है  ..... । सरत: म मैं  उन  उपबन्धों  के  बारे में

 उल्लेख  करके  सभा  का  समय  नहीं  लूंगा  जिनकी  विस्तृत  व्याख्या  मैंने  पिछले  भ्र वसर  पर
 की

 थी  कौर  मैं

 केवल उन  थोड़े  से  परिवर्तनों को  ही  लूंगा  जिन्हें  संयुक्त  समिति  ने  किया  ये  परिवर्तन नीचे  दिये

 जाते हैं  :

 विधेयक  का  खण्ड  २  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ३४  के  संशोधन  के  सम्बन्ध  में

 हैं  ।  यह  धारा  न्यायालय  को  यह  अ्रधिकार  देती  है  कि  feat  की  तिथि  से  aa  राशि  जिसमें

 मूल राशि  site  ब्याज  सम्मिलित  भुगतान  की  तक  का  अग्रेतर  ब्याज  देने  की  राजा  वह

 दें  सकता  है  |  खण्ड  २  में  यह  सीमा  लगा  दो  गयी  है  कि  feat  की  राशि  पर  न्यायालय
 ब्याज  की

 दर  जो  निश्चित  करेगा  वह  ६  प्रतिशत  वार्षिक  से  अधिक  नहीं  होगी  ।  संयु्क्त  समिति  ने  इसस

 भ्र ग्र तर  यह  निश्चित  किया  कि  ६  प्रतिशत  से  ब्याज  केवल  मूल राशि  पर  ही  दिया  जाना

 कुमारी  पर  नहीं  जिसमें  ब्याज  की  कुछ  राशि  भी  सम्मिलित  होती  है  ।  यह  सम न्याय्य  के

 धार  पर  है  कि  ब्याज  की  राशि  पर  ब्याज  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  या  दूसरे  शब्दों  में  चक्रवृद्धि

 ब्याज  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।

 माननीय  सदस्यों
 को

 विदित  है  कि  गत  अवसर  पर  मूल  विधेयक  के  खण्ड ४५  के  सम्बन्ध  में  इस

 सभा  में  काफी  चर्चा  हुई  थी  |  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ३६  एक  न्यायालय  की  डिग्री  को  दूसरे

 न्यायालय  को  हस्तान्तरित  करने  के  बारे  में  है  कौर  विधेयक  के  खण्ड  ५  में  उस  धारा  की  एक  उप-धारा
 का  अर्थात  उप-धारा  (२)  जोड़ने  की  प्रस्थापना  की  गयी है  ।

 माननीय  सदस्य  विधेयक  जिस  रूप  में  उसे  पुरःस्थापित  किया  गया  देखेंगे  तो  उन्हें

 पता  लगेगा  कि  इस  खण्ड  के  टिप्पण  में  यह  कहा  गया  था  कि  इस  उप-खण्ड  को  पुर:स्थापित  करने  की

 प्रस्थापना  करने  के  निम्नलिखित  कारण  हैं  :

 संविधान  के  लागू  होने  के  पुर्व  भूतपूर्व  भारतीय  राज्यों  क  न्यायालय  विदेशी  न्यायालय  थे  ।  ऐसे

 विदेशी  न्यायालयों  द्वारा  दी  गयी  डिग्रियों  को  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ३९  के  भ्रमित  भारत

 न्यायालयों  द्वारा  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  संविधान  के  लागू  होते  के  gear  स्थिति  में

 बड़ी  गड़बड़ी  पैदा  हो  गयी  थी  ।  aq  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  ऐसे  द्वारा २६

 १९५० के  पूर्व  दी  गयी एक  तरफा  डिग्रियों  को  धारा  ३९  के  अधीन  भारत  के  न्यायालयों  द्वारा

 कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकेगा  ate  न  उस  तिथि  के  पूर्व  भारत  के  किसी  न्यायालय  द्वारा  दी  गयी

 किसी  एकतरफा  डिग्री  को  किसी  भूतपूर्व  भारतोय  राज्य  क  किलो  न्यायालय  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा

 ०५ सकेगा  |

 इत  सभा  म  ग्रोवर  राज्य-सभा  तथा  संप्रग  समिति  में  भी  इस  खण्ड  पर  पर्याप्त  चर्चा  हुई  ।

 विचार  इस  प्रदान  पर  करना  है  कि  कया  भतपूर्व  भारतीय  राज्यों  के  न्यायालयों  द्वारा  २६

 १९५०  के  पूर्व  दी  गयी  डिग्रियों  को  उस  तिथि  के  बाद  ब्रिटिश  भारत  के  न्यायालयों  में  कार्यान्वित  किया

 जा  सकता  गौर  क्या  ब्रिटिश  भारत  के  न्यायालयों  द्वारा  २६  १९५०  के  पुर्व  दी  गयी  डिग्रियों
 को

 उस  तिथि  के  बाद  भूतपूर्व  भारतीय  राज्यों के  न्यायालयों  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  सकता  है  ।

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ३४  के  अ्रधीन  एक  जो  डिग्री  देता  डिग्री  को  कार्यान्वित
 करने  के  लिये  उसे  किसी  अन्य  न्यायालय

 के  पास  भेज  सकता  है  कौर  जिस  न्यायालय  के  पास



 Re  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक  १४  REXE

 (  श्री  पाटनकर ]

 डिग्री  भेजी  जाती  है  वह  उसे  कार्यान्वित  कर  सकता  है  ।  संविधान  के  लागू  होने  के  पुर्व  भारतीय

 राज्यों  के  न्यायालय  विदेशी  न्यायालय  समझे  जाते  थे  कौर  उनकी  डिग्रियों  को  भारत  में  कार्यान्वित

 नहीं  किया  जा  सकता
 था

 जब  तक  कि  ऐसी  कोई  पारस्परिक  व्यवस्था  न  हो  जिसके  शभ्रनुसार  ऐसी

 कार्यान्वित  की  अनुमति  दी  जाये  |  संविधान  के  लागू  होने  पर  भारतीय  राज्यों  के  सभी  न्यायालय

 भारत  राज्य-क्षेत्र  के  न्यायालय  हो  गये  प्रौढ़  बाद  १  PEXR  को  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता को

 भाग
 राज्यों  पर  भी  लागू  कर  दिया  गया ।  इस  बात  पर  किसी  प्रकार का  संशय  नहीं

 किया जा  सकता  कि  भारत  के  किसी न्यायालय द्वारा  १  PEULF के
 बाद  दी  गयी  डिग्री  को

 भारत  के  किसी  wear  न्यायालय  द्वारा  कार्यान्वित  नहीं  किया जा  सकता  |  इस  बात पर

 we
 जा  सकता  है  कि  संविधान  के  लागू  होने  के  बाद  किसी  न्यायालय  द्वारा  दी  गयी  उसी

 कार्यान्वित  सकती  है  इलाहाबाद  के  उच्च  न्यायालय  का  मत  इससे

 भिन्न है  ।

 २६  १६५०
 के  पूर्व

 दी  गयी  डिग्रियों के  बारे  में  कठिनाइयां  पैदा  होती  हैं  ।  किसी  भारतीय
 राज्य  के  किसी  न्यायालय  द्वारा  उस  तिथि  के  पूर्व  दी  गयी  ऐसी  किसी  डिग्री  को  जब  भूतपूर्व  ब्रिटिश  भारत

 के  किसी  न्यायालय  के  पास  कार्यान्विति  के  लिये  भेजा  जाता  था  तो  निर्णीत  श्रधमर्ण  के  सामने  उसकी

 कार्यान्वित  के  बारे  में  यही  बचाव  रहता  था  कि  जैसे  उस  पर  किसी  विदेशी  निर्णय  के  TAT  पर  मुकदमा

 चलाया गया  हो  ।  विचार  इस  बात  पर  करना  है  कि  क्या  बाद  की  घटनायें  अर्थात  सं  में

 राज्यों का  संविधान  के  लागू  होने  या  उस  राज्य  पर  व्यवहार  या  संहिता  को  लागू  करने  की

 fe  ति  में  कोई  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  gar  इस  दन  पर  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  के  बीच  मतभेद

 रहा है  ।  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  का  मत  है  कि  यदि  कोई  डिग्री  स्थानीय  विधि  के  भ्रन्तर्गत  उचित

 क्षेत्राधिकार  वाले  किसी  न्यायालय द्वारा  दी  गयी  है  तो  उसे  भारत  में  कार्यान्वित किया  जा  सकता है  ।

 बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  के  इस  मत  का  अनुसमर्थन  पंजाब  रोक

 भारत के  उच्च  न्यायालयों ने  किया  है  ।

 व्यक्तिगत  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विधि  का  यह  एक  मान्य  सिद्धान्त  है  कि  किसी  व्यक्तिगत  कार्यवाही  में

 किसी  विदेशी  न्यायालय  जिससे  प्रतिपक्षी  का  किसी  प्रकार  का  सम्बन्ध  नहीं  भ्रनुपस्थिति  में

 दी  गई  डिग्री शून्य  है  ।  इस  बात  पर  भी  afar  नहीं  की  जा  रही  है  कि  इस  सामान्य  सिद्धान्त  के  होते

 हुए  कोई  भी  स्थानीय  विधि  किसी  न्यायालय  को  किसी  श्रन्यत्र-निवासी  विदेशी  के  विरुद्ध  चलाये  गये  मुकदमे

 के  बारे  में  कार्यवाही  करने  का  भ्र धि कार  दे  सकती  है  ।

 बम्बई के  उच्च  न्यायालय  का  यह  मत  है  कि  संविधान  लागू  होने  से  पहले  किसी  भारतीय  न्यायालय

 द्वारा  दी  गई  डिग्री  को  संविधान  के  लागू  होने  के  बाद  किसी  भारतीय  राज्य  में  क्रियान्वित किया  जा

 सकता है  ।  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  के  लिये  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  ने  संविधान के  प्रनुच्छे९  २६१

 (३)  को  नहीं  माना  है  ।  इस  उच्च  न्यायालय के  अनुसार  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  जो  कि  एक

 स्थानीय  विधि  है  ,  धारा  २०  भारतीय  न्यायलयों  को  अ्रन्यत्र-निवासी  विदेशियों  के  विरुद्ध  चलाये

 गये  मुकदमों  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  का  झ्र धि कार  प्रदान  करती  है  ।  इस  प्रकार  दी  गई  डिग्री

 नहीं  है  कौर  उसका  प्रवर्तन  अ्रथवा  क्रियान्विति  भारतीय  न्यायालयों  तक  सीमित  थी  कौर  उसका  कार्यान्वय

 विदेश  में  नहीं  किया  जा  सकता  था  क्योंकि  प्रतिपक्षी  उस  देश  के  क्षेत्राधिकार  के  भ्रमित  नहीं  है  ।  बाद  में

 हुई  राजनीतिक  घटनायें  के  कारण  प्रतिपक्षी  का  स्वरूप  बदल  गया  है  ।  भारतीय  राज्यों  के  विलय  कौर

 संविधान  के  पारित  किये  जानें  के  फलस्वरूप  भारतीय  राज्यों  के  निवासी  भारतीय  न्यायालयों के  लिये

 विदेशी  नहीं  रह  गये  डिग्री  के  कार्यान्वय  के  मार्ग  में  जो  बाधा  थी  वह प्रतिपक्षी  की  संस्थिति  में  हुए

 परिवर्तन  के  कारण  दूर  हो  गई  है  कौर  जिस  डिग्री  का  कार्यान्वय वहां  नहीं  किया  जा  सकता  था  उसे  किसी



 १४  १६५६  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  (  संशोधन )  विधेयक

 भारतीय  राज्य  में  प्रवर्तित  atc  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है
 ।  ,  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  के  अनुसार

 यह  निर्णय  किसी  भी  प्रकार  व्यक्तिगत  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  के  सिद्धान्त  का  उल्लंघन  नहीं  करता
 |

 दूसरी  कलकत्ता  इलाहाबाद  के  उच्च  न्यायालय

 इस  मामले  में  जिस  निर्णय  पर  पहुंचे  हैं  वह  उक्त  निर्णय  के  बिलकुल  विपरीत  है
 ।

 ऐसा  प्रतीत होता  है  कि  इलाहाबाद के  उच्च  न्यायालय ने  ११  PeUYy  को  जो  निर्णय  किया

 वह  इस  विषय  पर  नवीनतम  है  |

 श्री  fro  do  चटर्जी  :  इलाहाबाद  का  न्यायालय  कलकत्ता  के  न्यायालय  से

 सहमत है  ।

 गयी  पाटनकर
 :  इलाहाबाद  के  उच्च  न्यायालय का  निर्णय  इस  विषय पर  नवीनतम  प्रतीत  होता

 इसमें  उक्त  विषय  के  पहले  के  मामलों
 की

 चर्चा
 की

 गई  है
 ।

 इस  उच्च  न्यायालय के  कोई

 विदेशियों  यदि  वे  उसके  क्षेत्राधिकार में  ५  क्षेत्राधिकार का  प्रयोग  कर  सकता

 है  शर  इन  दोनों  शर्तों  में  से  यदि  एक  भी  मौजूद  न  हो  तो  किसी  विदेशी  के  विरुद्ध  दी  गई  डिग्री  पूर्णरूपेण

 wae  यदि  इस  देश  में  कोई  विशेष  स्थानीय  विधान  हो  जिससे  न्यायालयों  को  इस  प्रकार  के

 क्षेत्राधिकार  के  प्रयोग  की  शक्ति  प्राप्त  हो  तो  वह  डिग्री  वहां  ठीक  होगी  ।  यदि  इस  प्रकार  का  कोई

 विशेष  स्थानीय  विधान  नहीं  तो  उस  देश  के  अन्दर  जिसमें  डिग्री देने  वाला  न्यायालय

 स्थित प्रभावहीन  हो  जायेगी  ।  जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध  विभिन्न  न्यायिक  निर्णयों  के

 अनुसार  विधि  सम्बन्धी  स्थिति  यह  है  ।

 यद्यपि  उच्च  न्यायालयों  के  निष्कर्ष  भिन्न-भिन्न  हैं  तो  भी  उनके  निर्णयों के  विश्लेषण  से  कुछ  बातों के

 सम्बन्ध  में  उनके  सहमत  होने  का  पता  चलेंगी  यथा  :

 (2)  किसी  भारतीय  राज्य  में  स्थित  किसी  भी  न्यायालय  द्वारा  पूर्ववर्ती  ब्रिटिश  इंडिया  में  रहने

 वाले  किसी  भी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  दी  गई  कोई  भी  डिग्री  प्रभावहीन  समझी  जब  तक  कि  वहां  पर  कोई

 ऐसा  विशेष  स्थानीय  विधान  न  हो  जोकि  वहां  के  न्यायालयों  को  इस  प्रकार  के  क्षेत्राधिकार  सम्बन्धी

 शक्ति  न  देता

 (२)  इस  प्रकार  का  कोई  विशेष  विधान  होने  पर
 भी

 वह  डिग्री  संविधान  के  लागू  होने  से  पूर्व
 ब्रिटिश  इंडिया  में  लागू  नहीं  हो  सकती  थी  ।

 इसके  विपरीत
 स्थिति  को  भी  ठीक  ही  कहा  जा  सकता  है  ।  मतभेद  तो  इस  प्रइन  पर  उत्पन्न  होता

 है
 कि

 कया  वाद  की  जैसे  राज्य  का  भारतीय संघ  में  विलीन  अ्रथवा  संविधान का  पास  होना

 जिसने
 प्रतिवादी

 की
 प्रतिष्ठा

 में  एक  अन्तर  पैदा  कर  दिया  wa  उस  डिग्री  को  निष्पादित  करती  है

 था  नही ं।

 इस  सम्बन्ध  में  दो  संभव  विकल्प  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये
 :

 (१)  कि
 स्थिति  को  यथापूर्व  रहने  दिया  जाये  तथा  इसका  निर्णय  करने  का  काम  न्यायालयों

 को  सौंप  दिया  जाये  att  इस  मामले  में  विधान  मण्डल  कोई  दखल  न  दे  ।,  इससे  यह  लाभ  होगा कि  किसी

 भी  राज्य  में  उस  राज्य  के  उच्च न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  के  भ्रनुसार  लागू  हुई  किसी  विधि  में  कोई

 परिवर्तन नहीं  किया  जायेगा  ।  इससे  संभव  है
 कि

 सारे  देश  में  सिवाय  उस  अवस्था  के  कि  जब  तक  कि  उस

 विधि  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  श्रपना  निर्णय  नहीं  एक  जैसी  विधि  लागू  न  हो  सके  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १२  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक  १४  १९४६ ्

 पाटनकर

 (२)  यह  कि  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  के  परस्पर  मतभेद  को  विधान  द्वारा  दूर  कर  दिया

 जाये  |  इस  सम्बन्ध  में  यह  झ्रावश्यक है
 कि  इस  प्रदान  का  कोई  पवका  फैसला  किया  जायें  कि  क्या

 बम्बई  उच्च  न्यायालय  तथा  उसके  दृष्टिकोण  से  सहमत  अन्य  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  किये  गये  निर्णय

 को  लागू  किया  श्रथवा  कलकत्ता  तथा  इलाहाबाद  कौर  उनके  दृष्टिकोण  से  सहमत  अन्य  उच्च

 न्यायालयों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  को  लागू  किया  जाये  |

 यदि  उपरोक्त  )  को  लागू  किया  जाना  है  तो  प्रश्न  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  कया  प्रतिवादी को  इस

 बात  का  अ्रधिकार  दिया  जाये  कि  वह  अपने  विरुद्ध  दी  गयी  डिग्री को  इस  आधार  पर  रद  कर  सकता

 है  कि  जब  वह  पास  की  गयी
 थी

 उस  समय  वह
 उस

 पर  लागू  नहीं
 थी  ।

 यदि  उपरोक्त
 को  लागू

 किया  तो  यह  उपबन्ध  लगाना  होगा  कि  डिग्री  पाने  वाले  को  इस  बात  की  प्रति  दी  जाये  कि  वह

 उसी  कारण  के  प्राधा  पर  एक  नया  मुकदमा  चला  सकता  प्रौढ़  परिसीमन क  प्रयोजन  से  २६

 RExXo  व्यवहीर  प्रक्रिया  संहिता  भ्र धि नियम  के  लागू  होने  के  बीच  की  अवधि  सम्मिलित

 नहीं  होगी  |

 इस  मामले  पर  समिति  में  काफी  सोच  विचार  हुजरा  कौर  दोनों  प्रकार के  उच्च  न्यायालयों

 द्वारा  दिए  गए  निर्णयों  के  पक्ष  कौर  विपक्ष  में  बड़े  जोरदार  विचार  व्यक्त  किए  गए  ।  संयुक्त  समति  के

 सामने  मुख्य  यह  था  कि  क्या इस  प्रक्रम  पर  विधान  द्वारा  हस्तक्षेप  करना  वांछनीय  है  ।  संविधान

 को  लागू  हुए  वर्ष  हो  गये  हैं  प्रौढ़  उन  राज्यों  के  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  दिए  गए  निर्णयों

 के  द्वारा  वहां  की  उन  डिग्रियों  के  लागू  होने  के  सम्बन्ध  में  विधि बन  गयी  है  ।  सम्भव है  कि  इस  समय  विधान

 में  कुछ  परिवर्तन  करने से  विभिन्न  राज्यों  में  विद्यमान  विधि  पर  बुरा  wae  पड़े  ।  इस  बात  की  भी  संभावना

 है  कि  जब  भी  यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  निर्णय  के  लिये  इससे  अपने  श्राप  सम्पूर्ण

 भारत  के  लिये  एक  समान  विधि  बन  saat  ।  इसीलिये  संयुक्त  समिति  ने  यह  फैसला  किया  है  कि  उस

 खण्ड  में  प्रस्थापित  एक  समान  प्रक्रिया  न  तो  व्यावहारिक  है  कौर  न  ही  इसलिये  उस  खण्ड  को  छोड़

 दिया  जाये  |  इस  फैसले  के  अनुसार  विधेयक  का  मूल  खण्ड  ५  को  बीच  में  से  छोड़  दिया  गया  है  |

 मूल  विधेयक  के  खण्ड  ५  द्वारा  यह  व्यवस्था  करने  को  चेष्टा  को  गई  कि  निर्णीतਂ  के  सिद्धांत

 प्राण  दण्ड  के  मामलों  पर  भो  लागू  हों  ।  तथापि  उच्चतम  न्यायालय  का  एक  यह  निर्णय  भी  है  जो  कि

 ए०  आई०  करार  (2843)  एस०  सी ०  पृष्ठ  a4  पर  प्रतिवेदित  है  कि  निर्णीतਂ  के  सिद्धान्त  प्राण

 दण्ड  के  मामलों  पर  भी  लागू  हो  सकते  हैं  ।  इसलिये  इस  निणंत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समिति  ने  इस  खण्ड

 को  श्रनावइ्यक समझा

 विधेयक  का  मूल  खण्ड  १३  द्वारा  ag  उपबन्धित  करने  को  चेष्टा  की  गई  थी  कि  उन  मामलों  के

 सम्बन्ध  जिनमें  पीड़ित  पक्ष  किसी  भी  न्यायालय  के  पास  कपिल  कर  सकती  उच्च  न्यायालयों  के

 पुनरीक्षण  क्षेत्राधिकार  को  सीमित  कर  दिया  जाये  ।  जैसा  कि  भ्रापको  ज्ञात  ही  इस  सभा  के  बहुत  से

 सदस्यो ंने  इस  निबन्ध के  सम्बन्ध में  ovate al  थी  ।  यह  सच  है  कि  भी  उच्च  न्यायालय ऐसे  मामलों

 का  पुनरीक्षण  नहों  करते  जिनमें  पोड़ित  व्यक्ति  किलो  न्या  थाली  में  atta  कर  सकते  हैं  ।  इसलिये  समिति

 ने  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करते  हुए  यही  बरच्छा  समझा  कि  कठिन  मामलों  में  उच्च  न्यायालयों  के

 इस  प्रकार  के  क्षेत्राधिकार ों  पर  कोई  सं विहित  रोक  न  हो  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  प्रवर  समिति  ने  सभा  में  दिए  गए  कुछ  एक  मतों  के  विरुद्ध  यह  विचार

 प्रकट  किया  है  कि  हमें  उच्च  न्यायालयों  को  पहले से  ही  प्राप्त  अधिकारों में  किसी  प्रकार का  दखल  नहीं

 देना  पौर  मैं  समझता  हुं  कि  प्रवर  समिति  ने  यह  ठीक  ही
 निर्णय  किया  site  मुझे  आशा  है  कि

 सभा  उसे  स्वीकार  कर  लेंगी  ।



 देश १४  VEX  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक

 मूल  विधेयक के  खण्ड  १४  नयें  खण्ड  १२)  पर  भी  पिछली  बार  पर्याप्त  चर्चा  हुई

 उस  समय  मैंने  विस्तारपूर्वक बताया  था  कि  इस  प्रकार  के  खण्ड  की  कितनी  आवश्यकता है  ।  इस  खण्ड

 में
 उन

 व्यक्तियों  की  सूची  दी  हुई  है  जिन्हें  न्यायालयों  में  उपस्थित  होने  से  छूट  दी  गयी  है  ।
 प्रवर  समिति

 q |
 का  ग्रह  विचार  है  कि  उच्चतम  न्यायालय तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों को  भी  छूट  दी  जाये

 प्रवर  समिति  ने  इनके  नाम  भी  सम्मिलित  करके  इस  खण्ड  को  उचित  प्रकार  से  संशोधित  कर  दिया  है
 |

 राज्यों  के  पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  भाग  राज्य  और  उनके  राज प्रमुखों के
 पद  समाप्त

 हो
 गये  चत  भाग  राज्य भी  समाप्त हो  गये  कौर  उनके  स्थान पर  संघ  क्षेत्र  के  राज्य  बन

 ~
 गये हैं  ।  इसलिये  खण्ड  १२  के  भ्रमित  खण्ड  १  के  उपखण्ड  ६  को  उचित  प्रकार  से  बदलना  होंगा  |

 इसके  लिये  एक  उचित  संशोधन  की  मैंने  सुचना  दे  दी  है  ।  प्रवर  समिति  द्वारा  मुख्य-मुख्य  यही  परिवर्तन

 किए  गए  हैं  ate  मुझे  ora  है  कि  सभा  उन्हें  स्वीकार  कर  लेगी  ।  जैसा  मैंने  पिछली  बार  भी  कहा

 प्रस्तावित  संशोधन  निम्नलिखित  प्रकार  क  हैं  :

 (  १)  ये  जिनकी  श्रावस्यकता  संविधान  में  हुए  संशोधनों  के  कारण  हुई  है  ।  वे  विधेयक के  खण्ड  ५,

 १२  प्रौढ़  १४  में  उल्लिखित हैं

 (२)  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  कार्यान्वित के  परिणामस्वरूप  जिन  अ्रसंगतियों का  अनुभव

 किया  गया  उन्हें  दूर  करने के  लिये  जिन  संशोधनों की  आवश्यकता  हुई  |  ने  खण्ड £

 भ्र  खण्ड  १६  के  उपखण्ड  (0)  में  उल्लिखित  हैं  |

 सामाजिक न्याय  के  विचारों  तथा  शारीरिक  स्थितियों  में  परिवर्तित  a  जाने  के  कारण  जिन (3)

 संशोधनों
 की  आवश्यकता हुई  ।  वे  खण्ड २,  ७,  खण्ड  १६  के  उपखण्ड  (७)

 में  उल्लिखित हैं  ।

 (¥)  कठिन  दावों  कौर  प्रतिवादों  को  रोकने  के  लिये  व्यापक  कौर  नये  उपबन्ध  बनाने के  लिये  जिन

 संशोधनों की  प्रा वश्य कता  है  ।  वे  खण्ड
 ४

 में  उल्लिखित हैं  ।

 (4)  जिनकी  आवश्यकता  निष्पादन  सम्बन्धी  कार्यवाहियों  को  जल्दी  से  निभाने  के  लिये  है  ।  वें

 खण्ड  ८,  Lo,  ५. ३ मश्नौर खण्ड खण्ड  १६  के  उपखण्ड  (४५)  में  उल्लिखित  हैं  ।

 (६)  जिनकी  आवश्यकता  परक्राम्य  सुलेखों  के  मामलों  के  बारे  में  संक्षिप्त  परीक्षणों  के  भ्र ग्रे तर

 उपबन्ध  बनाने  के  लिये  समझी  गई
 |

 इसका  उल्लेख  खण्ड  १६  के  उपखण्ड (८)  में  दिया

 गया है  ।

 (७)  कार्यवाहियों को  कई  बार  होने  से  रोकने के  लिये  ।  वे  खण्ड  ६,  १०  कौर  १४  में a
 खित हैं  1

 विधेयक  को  इस  दृष्टि  से  कड़ी  आलोचना  की  गई  थी  कि  यह  न्याय  प्रशासन  को  शी  घनता  से  चलाने

 में  विशेष  रूप  से  सहायक  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  विदित  है  कि  व्यवहार  न्याय

 प्रशासन  के  सम्पूर्ण ढांचे  को  उचित  प्रकार से  परिवर्तित  करने  का  सारा  प्रदान  इस  समय  विधि  झ्रायोग  के
 ee

 सामने  कौर  यह  कि  आयोग  द्वारा  सिफारिशों  देने  में  प्रभी  कुछ  समय  लगेगा  |  मुझे  fara  है  कि  जब  वे

 सिफारिशों  उन  पर  विचार  करेगी  कौर  प्रशासन  में  श्रावक  परिवर्तन  करेगी  ।  यद्यपि  इसका

 क्षेत्र  सीमित  तो  भी  इस  व्यान  विधान  को  स्थगित  करने  का  कोई  कारण  क्योंकि  उससे  कुछ

 समय  के  लिये  तो  acta  मिलेगा  ।
 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  समय-समय  पर  कई  छोटे  परिवर्तन  हुए

 हैं  पौर  इसलिये  इसमें  भी  उपरोक्त  परिवर्तन  किये  जाने  चाहिय ।

 मैंने  इस  मामले  पर  उस  समय  भी  स्पष्ट  व्याख्या की  थी  जबकि  मैंने  इस  विधेयक  को  प्रवर

 समिति  को  सौंप  देने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ।  सभा  ने  उस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करके  इस  छोटे-से



 व्यवहार  प्रक्रिया
 संहिता  )  विधेयक  १४  PEYUK

 [  श्री  पाटनकर |

 विधान  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  कर  लिया  इस  विधेयक के  उपबन्ध  सरल  हैं  कौर  वे  भ्रधिकांश

 विवाद  रहित  हैं  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  सभा  मेरा  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  ले  ।

 पअ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुजरा  |

 श्री  कामत  :  पूर्वे  इसके  कि  वाद-विवाद  प्रा  रम्भ  मैं  प्रा पका  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक  इसकी  चर्चा  के  लिये  अधिक  समय  निर्धारित

 किया  जाये  |

 prem  महोदय  :  माननीय  सदस्य  तन्य  मामलों  पर  भी  विचार  करने  के  लिये  उत्सुक  हैं  ।

 इसलिये  इसके  लिये  हम  झ्रधघिक  समय  नहीं  दे  सकते  ।  खैर-प्रभी  तो  हम  इसके  लिये  ३  घंटे  निर्धारित

 करते  हैं  तो  केवल  एक-दो  संशोधन  ही  रहते  हैं  ।  संशोधन  पर  १  १/२  घंटे  श्र  शेष

 ढाई  घंट  सामान्य  चर्चा  पर  लगेंगे  ।

 श्री  नीचे  चटर्जी  :  यह  खेद  की  बात  है  कि  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन  करने  के

 लिये  कोई  व्यापक  विधेयक  नहीं  बनाया  गया  है  ।  सर  तेज  बहादुर सप्रू  ने  जबकि  वह  भारत  के  मंत्री

 व्यवहार  संहिता  की  बहुत  श्रालोचना  की  थी  कौर  उन्होंने  इस  में  सुधार  के  लिये  एक  समिति

 भी  नियुक्त की  थी  जिसने  कुछ  व्यापक  प्रकार  की  सिफ़ारिशों  की  थीं  ate  उन्हें  संविधि  पुस्तक  में  शामिल

 कर  लिया गया  था  ।  बात  यह  है  कि  यह  कठिन  मामलें  में  हम  भ्रंग्रेजी
 की  बुकਂ को  ही

 खोल  doc  हैं  ।  हम  ब्रिटिश  विधि  की  ऐसी  टेक्नीकल  बोझ से  बहुत  दबे  हुए  हैं  जिन्हें  सरलता  से

 हटाया जा  सकता  है  ।  डा०  विधान  चन्द्र  राय  ने  सर  ट्रेवर  हैरिस  जैसे  एक  अनुभवी  यायाम  की  अध्यक्षता

 के  अ्रघीन  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  जिसने  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  कुछ  भ्रंश ों  को  हटाने  की  सिफारिश

 की  किन्तु  दुर्भाग्य
 से

 ag  काम  बहुत  धीमी  गति  से  किया  गया
 ।

 मुझे  विश्वास  है
 कि

 सभा  के  सभी

 माननीय  मंत्री  से  इस  बात  पर  प्रा ग्रह  करेंगे  कि  व्यवहार  संहिता  में  मामूल  परिवर्तन  करने  की

 दिखता है  ।  समय  गया  है  कि  भारत  की  विधि  प्रणाली  में  किसी  न्याय  fearon  के  द्वारा  व्यापक

 परिवर्तन  किये  जायें  wie  इसकी  दो  खामियां  तथा  विलम्ब  कौर  महंगाई  को  दूर  किया  जाये  ।  हमारे

 उच्च  न्यायालयों  की  अ्रवस्था  यह  है  कि  वहां  की  गई  अपीलें  वर्षों  से  विलम्बित  पड़ी हैं  ।  एक

 उच्च  न्यायालय में  20,000  से  श्रमिक  भ्रपीलें  विलम्बित हैं  |  मुझे  ज्ञात  gar  है  कि  कुछ  उच्च  न्यायालयों

 में  १०,०००  लेख  याचिकायें पड़ी  हुई  हैं  ।

 श्री  राघवाचारी  )  में  श्रौचित्प  के  हेतु  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  व्यवहार  प्रक्रिया

 संहिता
 की

 पद्धति  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  में  भेजने  के  समय  हुई  चर्चा
 के  विचार  हो

 चुका  है  इसलिये  यह  सारी  चर्चा  इस  समय  विशेषतः  उपयोगी  सिद्ध  नहीं  होगी
 ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  का  ara  यह  है  कि  सभी  सदस्यों  को  बोलने  का  समय

 मिले  ।  व्यापक  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  फिर  उन्हीं  बातों  को  कहना  इस  समय  संभव  नहीं  होगा  |

 श्री  fro  चटर्जी :  मैं  आपका  ध्यान  खण्ड  ५  की  प्रा कर्षित करता  हुं  ।  मूल  खण्ड

 ५  में  लिखा  है
 कि

 भूतपूर्व  भारतीय  रियासतों  द्वारा  संविधान  के  पूर्व  पारित  की  गई  एक  पक्षीय  भ्रांतियों

 को  मुख्य  afatara  की  धारा  २४  के  अधीन  भारतीय  न्यायालयों  द्वारा  क्रियान्वित  नहीं  किया  जायेगा

 श्र  संविधान  के  भारतीय  न्यायालयों  पारित  की  गई  एक  पक्षीय  झाज्ञप्तियों  को  किसी  भूतपूर्व

 भारतीय राज्य  में  क्रियान्वित  नहीं  किया  जायेगा  |  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  यह  सिफारिश  की  है  कि

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  के  विभिन्न  न्यायालयों  में  बहुत  मतभेद  इस  खण्ड  को  हटा  दिया जाय  ।

 यदि  श्राप  विधि  में  परिवर्तन  नहीं  करेंगे  तो  इससे  बहुत  भ्रांति  पैदा  होगी  ।  प्रत्येक  न्यायालय  पृथक-पृथक

 निर्णय  देंगे  |

 मूल  wast  में
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 श्र  मठ  थामस
 )

 हमें  प्यार  कृत्य  भी  छोड़ने  होंगे
 |

 पंश्रध्यक्ष  महोदय  :  सभा  इस  खण्ड  का  निर्वचन  ही  नहीं  अपितु  इस  सम्बन्ध  में
 भी

 निर्णय  कर

 सकती  है-कि  क्या  करना  उचित  है  |

 श्री नि०  चंद  चटर्जी  :  उनका  कथन  यह यह  है  कि  एकरूपता  के  लिये  कोई  विनिश्चय  नहीं  दिया

 जाना  चाहियें  ।  मेरा  मत  यह  हैं  कि  यदि  श्राप  कोई  विनिश्चय  ही  नहीं  करेंगे  तो  एकरूपता  कहां  से

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी
 :  :

 माननीय  सदस्य  किस  खण्ड  पर  बोल  रहे  हैं  ?

 श्री नि०  चं०  चटर्जी  खण्ड ५  पर  ।  मान  लीजिये  ग्वालियर  अथवा  इन्दौर  न्यायालय
 ने

 कोई

 डिग्री दी  यदि  उसे  बम्बई  में  निष्पादित  किया  जायेगा  तो  यह  ठीक  परन्तु यदि

 इसे  मंसूर  में  निष्पादित  करेंगे  तो  इसे  बिलकुल  गलत  माना  जायेगा
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  एक  न्यायालय  से  दूसरे  न्यायालय  में  स्थानान्तरित  हो  जाय  तो

 आंशिक  रूप  से  यह  निष्पादित  समझी  जायेगी  तथा  निष्पादित  रूप  से  नहीं
 ।

 श्री नि०  चे  चटर्जी  :  इसके विषय  में  इसे  निष्पादित  योग्य  डिग्री  समझा  जायगा  तथा  दूसरे

 न्यायालय  से  इसे  नितान्त  रूप  से  प्रभावहीन  माना  जाएगा  |  माननीय  सदस्य
 को  इस  मामले  में

 सभा

 से  अधिकृत  पथ  प्रदर्शन  प्राप्त  करना  चाहिए  ।

 श्री  वैष्णव  ने  पृष्ठ  ७  की  अन्तिम  कंडिका  में  यह  सिफारिश  की  है
 कि

 इस  भ्रांति  को  दूर  करने

 के
 लिये  खण्ड

 ५
 को  रहने  दिया  जाय  किन्तु  साथ  ही  यह  परन्तुक  जोड़

 दिया  जाय
 कि

 डिग्री
 प्राप्त  करने

 बाले  को  उसी  मामले  पर  एक  नया  मुकदमा दायर  करने  की  भ्र नुम ति  है
 ।

 इससे  उसकी  एक  तरफा  डिग्री

 पाने  वाले  के  लिये  उपाय  की  व्यवस्था  रहेगी  |

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  क्योंकि  कई  मामलों  में  इससे  बहुत  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  इसलिये

 में  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस  मामले  पर  पुनः
 विचार

 '
 करें

 |

 श्री  पाटनकर  ने  कहा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  हमें  उच्चतम  न्यायालय के  निणंय की  प्रतीक्षा  करनी

 चाहिये  ।  मेरे  विचार  से  इस  समय  उच्चतम  न्यायालय  में  कोई  ऐसा  मामला  विलम्बित  नहीं  जिसमें

 मह  प्रश्न  अ्रन्तरप्रस्त हो  ।  इसलिये  मेरे  विचार  से  इस  मामले  को  बिना  किसी  विनिश्चय  के  ही  छोड़  देना

 उचित  नहीं  है  क्योंकि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  है
 ।

 श्री  साधन  गुप्त  )  मैं  व्यवहार  प्रक्रिया संहिता  में  संशोधन  करने

 बालें  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  प्रक्रिया हमारे  भूतपूर्व  शासकों की  देन  है  ।

 न्यायिक  पद्धति  विलम्ब पूर्ण  होने  के  लिये  पहिले  से  ही  बदनाम  थी  ।  इसलिये जब  यह  पद्धति  हमारे  देश

 में  प्रचलित  की  गई  तो  उसकी  सभी  बुराइयां  हमारे  देश  में  प्रा  गई  |

 यद्यपि  समय-समय  पर  इसमें  कुछ  सुधार  किये  गये  तथापि  उस  पद्धति  की  कई  बुराइयां  ज्यो
 की

 त्यों  यहां  गईं
 ।

 साथ-साथ  कोटे  की  फीस  बहुत  बढ़ा  दी  गई  जिससे  लोग  मुकदमेबाजी  से  डरने  लगे  ।

 इसलिये  सारी  न्यायिक  पद्धति  में  व्यापक  सुधार  करने  के  लिये  कोर्ट  फीस  साक्ष्य

 अधिनियम  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  प्रक्रम  नियमों  में  भी  परिवहन  करना  होगा  ।  विधि  शझ्रायोग  इन

 सब  बातों  पर  विचार  कर  रहा  है  तथा  हमें  है  कि  उसके  आघार पर  यहां  की  न्यायिक  पद्धति  में

 व्यापक  झौर  सर्वांगपूर्ण सुधार  हो  सकेंगे  ।  इसके  बावजूद भी  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता में  कुछ  सुधार

 होने  आवश्यक  हैं  क्योंकि  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  गया  है  ।

 अब  मैं  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  लेता  हूं
 ।

 मैं
 प्रतिवेदन

 की  कुछ  बातों  से  सहमत  हूं  ।  हमने

 _  खर्चे  इत्यादि  पर  ब्याज  को  हटा  कर  व्यय  घटाने  के  सम्बन्ध  में  बहुत  प्रशंसनीय
 बात  की  है

 ।  साथ  ही

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 शद  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक  १४  १€  ५६

 [ att  साधन  गीत  |

 न्यायालयों  के  पुनर्विचार  करने  के  अधिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले  मूल  खण्ड  को  हटा  कर

 ही  किया  है  क्योंकि  मेरे  विचार  से  यह  आवश्यक  तथा  उच्च  न्यायालयों का  अपमान  है  ।

 साथ  ही  मैं  कुछ  बातों  में  संयुक्त  समिति  से  saga  हूं
 ।

 खण्ड  ५  के  सम्बन्ध  मैं
 श्री  चटर्जी

 से  सहमत  हूं
 ।

 उच्च  न्यायालयों  में  मतभेद  होने  के  बजाय
 एक

 विकट  समस्या  पैदा  हो  गई  है
 ।

 तथापि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 न

 किया  जाना  श्र  भी  श्राइचर्यजनक  है  यदि  इस  सम्बन्ध
 न्यायालयों  में

 मतभेद  तब  तो  श्रावण  ही  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  निर्णय  किया  जाये  |

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  बम्बई  न्यायालय  का  निर्णय  माना  जायेगा  तो  कई  मामलों  में  कठिनाई  हो  सकत

 है  ।  कई  प्रतिवादी  कुछ  न्यायलयों  में  मुकदमे  नहीं  लड़ना  चाहते  हैं  प्रौढ़  जब  प्रतिवादी  को  मुकदमा
 न

 लड़ने  का  भ्र धि कार  होगा  तो  उसे  इस  बात  का  विश्वास  होगा  कि  जब  तक  वादी  दूसरा  मुकदमा  दायर  न

 करे  तब  तक  उसकी  एक  पक्षीय  डिग्री  से  कुछ  नहीं  हो  सकता  है  |  wa  यदि  उसे  ७  बचाव  का  अ्रवसर

 दिये  बिना  ही  डिग्री  निष्पादित  कर  दी  जाये  तो  यह  सरासर  न्याय  होगा  ।  हमें  इस  सम्बन्ध  बम्बई

 अथवा  कलकत्ता  किसी  भी  न्यायालय  का  मत  मानना  चाहिये  तथापि  अवधि  की  सीमा  निश्चित करना  ठीक

 नहीं है  ।

 एसी  व्यवस्था  करने  के  लिये  हमें  विधि  आयोग  के  प्रतिवेदन  gear  उच्चतम  न्यायालय  के  fro

 तक  प्रतीक्षा नहीं  करनी  चाहिये  ।  क्योंकि  सरकार  ने  ऐसा  कोई  संकेत  नहीं  दिया  है  कि  ऐसा  कोई  मामला

 उच्चतम  न्यायालय  में  है  इसलिये  हमें  ही  इस  विरोध  को  दूर  करना  है  ।  क्योंकि  इससे  कोई  प्रसर  बातें

 पैदा  होंगी  ।  इसी  कारण कई  सदस्यों  ने  प्यार  श्रीमती  टिप्पण  दिये  हैं  तथा  वे  समिति  के  निश्चय से

 हैं  |  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस  खण्ड  को  रहने  दें  तथा  हम  इसमें  अमरीकी की

 सीमा
 इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  कुछ  संशोधन  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  खण्ड  १४  के  एक  प्राय  उपबन्ध  से  भी  भ्र सहमत  हूं  ।  यह  नये  नियम  र०क  का  उपनियम  (२)

 है  ।  जिसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  रजिस्टर्ड  पत्र  पर  डाकिये  के  पृष्टांकन  को  पत्र  देने  का  प्रमाण  मान  लिया

 जाये  |  मेरे  विचार  से  यह  उचित  नहीं  है  क्योंकि  हमारे  देश  में  डाकिये  को  पेसे  देकर  कुछ  भी  लिखाया

 जा  सकता है  ।  इस  विधेयक  के  भ्रनसार  इसे  न्यायालय  में  प्रमाण  के  रूप  में  उपस्थित  जा  सकता

 है  ।  भ्र ौर  प्रतिवादी  को  ज्ञात  हुए  बिना  भी  उसके  खिलाफ  श्रावस्ती  पारित हो  सकती  वस्तुतः  पत्र

 प्राप्ति  को  सिद्ध  करने  का  दायित्व  वादी  पर  होना  चाहिये  |  इस  खण्ड से  व्यय  अथवा  faces में  भी  कोई

 विशेष  कमी  नहीं  जाती  है  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता  हूं  कि  खण्ड  १४ (2)  को  विधेयक

 से  हटा  दिया  जाय  |

 म॑ं  धारा  १३३  के  संशोधन  के  भी  विरुद्ध  हूं  ।  निस्संदेह  वर्तमान  धारा  में  संशोधन  की  आवश्यकता

 इस  धारा  में  कुछ  व्यक्तियों  को  उनकी  कार्य-व्यस्तता  के  कारण  न्यायालय  में  उपस्थित  होने  से  छूट

 दी  जा  सकती है  ।  उसमें  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  तथा  मंत्री  इत्यादि

 हैं  ।  न्यायालय  में  उपस्थित  होने  की  छुट  पद  के  कारण  नहीं  भ्रपितु  केवल  व्यस्तता  के  कारण

 मिलनी  चाहिये  |  यदि  यह  छट  केवल  पद  के  कारण  दी  जाती  है  तो  यह  ऐसे  व्यक्ति  को  अधिक  महत्व

 प्रदान  करना  तथा  उस  व्यक्ति  की  गवाही को  अधिक  महत्व  देना  है  ।  हो  सकता  है  कि  बड़े-बड़े  पदों  पर
 a से  स

 भविष्य  में  ऐसे  व्यक्ति  करायें  जिनको  यह  श्रेय  at  यह  चरित्र  प्राप्त  न  हो  ।  उस  अवस्था में उन्हें जन में  उन्हें  जन

 साधारण  से  भिन्न  स्तर  पर  रखना  उचित  नहीं  है  ।

 यदि  न्याय  की  यह  मांग  तो  उच्चतम  न्यायालय  या  इन  सभी  प्रत्य  व्यक्तियों  को  न्यायालय के

 सामने  साधारण  नागरिकों  की  भांति  ही  गवाही  देने  के  लिये  उपस्थित  होना  चाहिये |  परन्तु  हम AN 3०
 उन्हें  विशेषाधिकार देते  मैं  उनके  कमीशन  के  खच  की  परवाह  नहीं  करता  बल्कि  एक  सिद्धान्त  की  बात



 १७ १४  LENG  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक

 कह  रहा  r D |  ।  यदि  किसी  मामूलो
 व्यक्ति

 को  न्यायालय
 के

 सामने  पेश  होनें  के  लिये  बुलाया  जा  सकता  है
 तो  उसे  राद 4G  कहने  का  कोई  शझ्रधिकार  नहीं  है  कि  खर्च  में  उठाऊंगा  ait  श्राप  मुझ  से  पूछताछ  के  लिये

 एक
 कमीशन

 नियुक्त  खोजिये  ।  फिर  यह  श्रीनगर  राज्य  के  किसी  उच्च  पदधारी  को  ही  क्यों  दिया

 जाय ?  यदि  कोई  व्यक्ति  अपने  काम  में  व्यस्त  है  तो  ऐसे  मामले  में  न्यायालय  छूट  दे  सकता  है  कौर  एक

 मिशन  स्थापित  म  सकता है  ।  थ्रापकों  याद  होगा फि  नागपुर  में  एक  मुकदमे  में  जिसमें उन  पर

 प्रहार  का  ज्ाीराप  प्रधान  मंत्री  गवाह  थे  कौर  उनसे  पूछताछ  के  लिये  एक  कमीशन  गठित  गया

 था  परन्तु  मान  लीजिये  कि  उच्च  न्यायालय  में  या  उच्चत्तम  cara  में  छुट्टी  है  aye  न्यायाधीश  छुट्टी

 पर  है  तो  इस  स्थिति में  Paty  उपवीत  को  या न्यायाधीश  को  साधारण  नागरिक  की  भांति  न्यायालय  में

 ह
 पेदा  होने  पर  क्या  झ्रापत्ति  हो  सकती  है  ।  2  लिये  इस  उपबन्ध  को  विधेयक  मैं  से  निकाल  देना  चाहियें

 कौर  धारा  १३३  में  इग  प्रकार  से  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  कि  न्यायालय  शापने  विवेक  द्वारा  व्यस्तता

 कलाकार  पर  कमीशन  के  तिब्बत  करने  का  निर्णय  करें  ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  व्यस्तता  के  झ्राघार  पर  इस  प्रकार  के  मामले  में  निर्णय  करते  समय  उस  व्यक्ति  के

 पद  का  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  मैं  इस  उपबन्ध का  विरोध  करता  मझे  है  कि  सरकार  लोकतन्त्र

 के  नियमों  का  पालन  करेगी  घौर  इस  प्रतिक्रियावादी  उपबन्ध  को  निकाल  देगी  ।  सरकार  किसी  भी

 लोकतन्त्र वादी देश  का  ऐसा  कोई  भी  उदाहरण  नहीं  दे  सकी  है  जहां  कि  किसी  उच्च पदधारी  को  अपने

 पद  के  कारण  ही  किसी न्यायालय में  पेश  होने  की  छट  दी  गई  हो  ।  मेरे  विचार  में  अमेरिका  के  राष्ट्रपति

 को  भी  यह  af  प्रकार  प्राप्त नहीं  है  ।  केवल  राजाओं  जैसे  उच्च पद धारियों  को  यह  अधिकार  दिया  जाता

 परन्तु  हमने  एक  लोकतन्त्रीय  संविधान  अपनाया  है  जहां  सभी  नागरिक बराबर  हैं  जहां कोई  भी

 नागरिक  किसी  भी  उच्चतम  पद  पर  पहुंच  सकता  इस  में  इस  प्रकार  का  विशेषाधिकार
 देश

 के
 लोकतन्त्रीय  भावनाओं  के  बिल्कुल  विरुद्ध  है

 |

 श्री  उ०  म०  त्रिवेदी  :  यह  सच  है  कि  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  कुछ  संशोधन  की  झ्रावश्यकता

 थी  परन्तु  जो  संशोधन  किए  गए  हैं  उनसे  भलाई  की  अपेक्षा  खराबी  रिक  होगी

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता की  धारा  ३४  के  सम्बन्ध  में  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  साधन  गप्त न ने  कहा  है

 कि  ब्याज  पर  ब्याज  वसूल  करने  ि  प्रति  न  देना
 अत्यन्त

 प्रगतिशील  कार्यवाही  है
 ।

 यह  संशोधन  करते

 समय  उद्देश्य  यह  था  कि  कुछ  कत  अवश्य  किया  जाना  था  ताकि एक  विशिष्ट  दर  सें  alas

 ब्याज
 न  लिया  जाये  ।  परन्तु  ऐसे  भी  मामले  हैं  जहां  मुकदमे  का  खर्चे  ५०,००० या  २०,०००  है =  a  "५

 यह  बात  सोचते  हुए  कि  ब्याज  नहीं  देना  प्रतिवादी  खच  देने  के  बारे  में  बिल्कुल  चिन्तित  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  न्यायालय  फीस  न  लिये  जाने  की  बात  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  है  ।  इंग्लैंड में  किसी

 भी  वादी  से  न्यायालय  फीस  नहीं  ली  जाती  है  ।  किसी  भी  मुकदमे  के  लिये  केवल  पांच  शिलिंग  की  छोटी

 at  रकम  देनी  होती  है  ।  यदि  सरकार  ने  ऐसा  किया  होता  तो  में  इस  बात  को  मान  लेता  कि  खर्च  पर  कोई

 ब्याज न  लिया  जाये  ।  पिछलें तीन  वर्षों  में  सभी  राज्यों  ने  न्यायालय  फ़ीस  की  दर  में  विधि  की  है  ।

 इसलिये  यह  संशोधन  उस  प्रयोजन  को  पूरा  नहीं  करेगा  जिसके  लिये  कि  इसे  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 अब
 में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  खण्ड  ५  को  छोड़  दिए  जाने  की  कौर  दिलाता  हूं  ।  इस  उपबन्ध

 के  कारण  बम्बई  उच्च न्यायालय में  कई  नए  मुकदमे  पेश  हुए  हैं  ।  परिसीमन  झ्रधघिनियम में  एक  उपबन्ध

 है  कि  यदि  प्रतिवादी एक  विशिष्ट  अवधि  तक  ब्रिटिश  इंडिया  में  न  रहा  हो  तो  ag  शहरी

 परिसीमन  के  सम्बन्ध  में  नहीं  गिनी  जाती  है  ।  मालूम  होता  है  कि  बम्बई  राज्य  ने  समस्त  राजस्थान

 झर  मध्यभारत  को  जीत  लिया  है  प्रौढ़  इस  सादृश्य  पर  यह  कहा  जाता  है  कि  जो  व्यक्ति  देशी  राज्यों  में

 रहते  थे  वे  ग्र  ब्रिटिश  भारत  में  गए  हैं
 ।  पर  इस  बिना  पर  जब  डिग्रियां  पासे  की  जा  रही  हैं  Lo,

 en
 अब  उन्हें  फिर  से  उठाया  जा  रहा

 मल  wat  में



 2c  यश
 नम

 विधेयक  १४  PEUR यवहार  प्रक्रिया  संहिता

 श्री  कासलीवाल  माननीय  सदस्य  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  किस

 निर्णय  की  are  निर्देश  कर  रहे  हूँ
 ?

 श्री उ०  Ho  त्रिवेदी  :  कृपया  निर्णयों  को  पढ़िये  कौर  झ्रापको  मालम  हो  जायेगा  कि  ऐसे  मामले

 जयपुर  न्यायालय समक्ष  भी  लम्बित  हैं  ।

 एक  प्यार  बात  भी  है  ।  २६  R&yYo  को  लागू  होने  वाली  विधि  की  धारा  ३४  में  डिग्रियों के

 निष्पादन  की  हस्तान्तरण  करने  की  अनुमति  इस  प्रकार  की  डिग्रियां  निष्पादित  की  जा  सकती  थीं  ।

 परन्तु  हमारे  उच्च  न्यायालयों  ने  इसका  निर्वाचन  अपने  झपने  ढंग  से  किया  है  ।  इस  खण्ड  को  छोड़  देने  से

 देशी  रियासतों  में  रहने  वाले  लोगों  के  साथ  अ्रन्याय हुन है । यदि हम्ना  है  ।  यदि  विधि  में  उचित  संशोधन  न  किया  गया

 तो  इन  राज्यों  द्वारा  जिन  डिग्रियों  की  मंजूरी  दी  गई  है  उनकी  देश  में  निष्पादन  न  हो  सकेगा  ।  ब्रिटिश

 भारत  की  जिन्हें  रियासतें  कहा  जाता  था  उनकी  तो  बात  ही  छोड़िये  ।  इसलिये  जिस  खण्ड  ५  को  छोड़  दिया

 गया  माननीय  मंत्री  को  उसकी  शर  ध्यान  देना  चाहिये  ।  यदि  किसी  रियासत  द्वारा  ब्रिटिश  भारत  में

 रहने  वालें  किसी  नागरिक  के  विरुद्ध  डिग्री  दी  जाती  थी  तो  इससे  श्रमिक  उसका  कुछ  प्रभाव  नहीं  होता

 ay  कि  डिग्री  दे  दी  गई  है  ।  इसी  प्रकार  ब्रिटिश  भारत  में  रहने  वाले  लोग  देशी  रियासतों  में  रहने  वाले

 लोगों  के  विरुद्ध  डिग्री  प्राप्त  करना  चाहते  थे  ।  राजस्थान के  बहत  से  लोगों  का  बम्बई में  कारोबार

 था  ।  बम्बई में  कोई  न्यायालय  फीस  नहीं  ली  जाती  थी  ।  Peyv  तक  १०  रुपये  की  न्यायालय फीस  पर

 बड़ी  राशियों  के  लियें  वह  डिग्री  दे  सकता  था  ।  बम्बई  उच्च  न्यायालय में  लाखों  रुपयों  की  कीमत  की

 डिग्रियां प्राप्त  की  गई  परन्तु  उनका  कोई  मूल्य  न  था  ।  यदि  देशी  रियासतों में  निष्पादित  नहीं

 किया  जा  सकता  था  तो  इस  प्रकार  से  प्राप्त  की  गई  डिग्रियों  को  उस  समय  देशी  रियासतों  में  रहने  वाले

 लोगों  के  विरुद्ध  निष्पादित  किए  जाने  की  अ्रतनमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में

 जो  कुछ  हो  रहा  उस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ौर  इस  शरारत  को  रोकना  चाहिये  |

 इसलिये  यह  उचित  था  कि  जो  संशोधन  किया  जा  रहा  है  उसमें  यह  उपबन्ध  भी  किया  जाना  चाहिये

 था  ।  विधि  में  एकरूपता  होनी  चाहिये  ।

 संयुक्त  समिति  से  जिस  रूप  में  विधेयक  प्राप्त  gat  है  उसमें  धारा  ३५-क  के  संशोधन के  सम्बन्ध

 में  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  धारा  ३५  के  अधीन  प्रतीकात्मक  खर्चे की

 भ्र नुम ति  केवल  कुछ  परिस्थितियों में  ही  थी  ।  wa  जो  संशोधन किया  गया  में  उसका  विरोध करता

 मूल  धारा  के  प्रधान  न्यायालय  को  यह  कहना  होता  था  कि  न्याय  की  यह  मांग  है  कि  प्रतीकात्मक

 खर्चे  अवस्य  हो  दिया  जाना  चाहिये  ।  ma  इसे  बिल्कुल  बदल  दिया  गया  है  ।  अब  यह  उपबन्ध  है

 बह  उचित  समझ  ।  ag  यदि  मुकदमे  के  समय  न्यायालय  सम्बन्धित  पक्ष  से  किसी  बात  पर  नाराज

 हो  जाये  तो  उसे  हारने  वाले  पक्ष  के  विरुद्ध  भारी  प्रतिक  नात्मक  खर्च  की  अनुमति  देने  से  कोई  रोक  नहीं

 सकेगा  ।  इसलिये  में  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  उपबन्ध  को  विधान  में  स्थान  नहीं  देना  चाहिये

 यदि  इस  उपबन्ध  को  स्वीकार  किया  गया  तो  हारने  वाले  पक्ष  के  विरुद्ध  न्यायालय  द्वारा  प्रतीकात्मक

 खर्चे  की  मंजरी  तथ्यों  क  पर  नहीं  दी  जायेगी  ।

 [  उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन

 मुझे  यह  देख  कर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  ६८,  %  \go  98.0  तथा  ७२  धाराओं  को  निकाल  दिया

 परन्तु  मूल  अधिनियम  की  धारा  ६०  में  जो  संशोधन  किया  जा  रहा  है  वह  मुझे  पसन्द  नहीं है  ।

 साल  उपबन्ध  यह  था
 कि  किसी  व्यक्ति  को  कम  से  कम  १००  रुपये  प्रश्न  लिए  दिए  जायेंगे  कौर फिर  यदि

 धमकी  wat  में  ।



 १४  १९५६  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक

 उसका  कोई  ऐसा  ऋणादाता  gat  जिसनें  किसी  न्यायालय  से  डिग्री  ली  हुई  हो  तो  उसे  आधी  रकम  देकर

 उसका  16 |  का  श्रद्धा  वेतन  कु  किया  जा  सकता  है  ।  हम  लोगों  को  जीवित  रहने  के  लिये  न्यूनतम  आवश्यक

 राशि
 देते  थे

 ।
 परन्तु  अब  यह  एकरूपता  समाप्त  कर  दी  गई  है

 ।
 मुझे  समझ  में  नहीं  माता

 कि
 अब  विभेद

 किया  गया  है  ।  यदि  कोई  पालन-पोषण का  मामला  हो  तो  श्राप  इसे  कार्यान्वित  कर  सकते  हैं  ।  यदि

 यह  किसी  ऐसे  व्यक्ति  का  मामला  है  जिसने  किसी  व्यक्ति  को  उसके  दुःख  के  दिनों  में  ऋण  दिया  है  भ्र ौर

 दूसरा  व्यक्ति  रकम  वापस  करने  से  हिचकिचा  रहा  है  तो  विधान  ऐसे  व्यक्ति  की  सहायता करता

 परन्तु  भरण-पोषण  के  सम्बन्ध  में  जो  वरीयता  दी  गई  है  वह  क्यों  दी  गई  है  ?

 श्री  टेक  चन्द  :  क्योंकि  भरण-पोषण  उसके
 लिये  है  |

 fat  उ०  स०  त्रिवेदी  :  ग्लानि  ऐसी  पत्नी  का  भरण-पोषण  करे  जिसने  उसे  तलाक  दे  दिया  है  ।

 विवाह-विच्छेद  का  कारण  चाहे  कुछ  भी  हज़ारों  मामलों  में  स्थिति  ae  होगी  कि  पुरुष  विवाह-विच्छेद

 के
 सम्बन्ध

 में
 सच्ची

 बात  कहने  के
 लिये

 कभी आगे न  aa  |  कम  से  कम  भारत  में  पुरुष

 विच्छेद  पर  शरम  सें  सिर  झुका  लेगा
 |

 परन्तु  श्राप  उस  पर  एक  प्रव्याजि  लगाना  चाहते  हैं  कौर  कहते  हैं

 कि  यदि  उस  पुरुष  का  कोई  वैध  ऋणदाता है  तो  इस  प्रकार  की  स्त्री  को  अच्छा  प्रदा  मिलेगा |

 श्री  पाटनकर  :  किसी  अन्य  सम्बन्धी  द्वारा  भी  तो  भरण-पोषण  हो  सकता  है  |

 शिव उ०  Ho  त्रिवेदी
 :

 यह  सभी  कुछ  ठीक  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  व्यवहार  रूप  में  कोई

 सम्बन्धी  सहायता  के  लिये  नहीं  भ्राता  है  ।

 में  धारा  €२  के  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।  यदि  विभिन्न  राज्यों ने  व्यवहार
 प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ९  २  को  उचित  रूप  से  कार्यान्वित  किया  होता  तो  विभिन्न  राज्यों  को

 धुव  धर्म स्व  अ्रधिनियम  बनाने  की  आवश्यकता  ही  न  अनुभव  होती  ।  यह  उपबन्ध  ब्रिटिश  सरकार

 ने  कुछ  व्यक्तियों को  सदैव  अपने  हाथ  में  रखने  के  लिये  किया  था  ।  जब  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता में
 संशोधन  की

 बात  सोची गई  थी  तो  क्या  उस  समय  इस  धारा  में  संशोधन  नहीं  किया  जा  सकता  था  ?

 ख्रम्बन्धित  राज्य  के  महाधिवक्ता  से  शभ्रनुमति  या  मंजूरी  मांगने  का  यह  उपबन्ध  नहीं  रखना  चाहियें
 यदि  ag  उपबन्धित  किया  जाता  कि  सम्बन्धित  राज्य  के  महाधिवक्ता  की  मंजूरी  के  बिना  संस्था  के  दस

 सदस्यों  में  से  दो  के  स्थान  पर  किसी  एक  को  मुकदमा  चलाने  की  अ्रनमत्ति  होगी  तो  कया  यह  पूर्व  न्यास  के

 प्रशासन  के  दृष्टिकोण  सें  अ्रधिक  बरच्छा  न  होता
 ?

 मैं  जानता
 हूं  कि  कई  मामलों  में  केवल  इस  कारण  से  ही  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  कि  विश्वास

 भंग  करने  वालें  व्यक्ति  शासक  कांग्रेस  दल  में  उच्च  पदों  पर  हैं
 ।

 राज  यदि  कांग्रेस  दल  सत्तारूढ़  है  तो  कल

 को  कोई  अन्य  दल  भी  हो  सकता  है  ।  इसलिये  जब  इस  अधिनियम में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  तो  धारा

 €२  में
 भी  संशोधन  जाना  चाहिये  |

 धारा  १०२
 में

 जो
 संशोधन  किया  गया  हैं  वह  बहुत  ही  अच्छा  है

 ।
 परन्तु  यदि  परिसर  परादक

 लगाने
 के  स्थान  पर

 परादक
 न  रखा  जाता  तो  प्रभु  होता  ।  इसे  किसी  भी  परादक  के  बिना  ?

 °°
 रुपये  होना  चाहिये  |

 घारा
 १३१  में  कुछ  उच्च

 पदचारियों
 को

 न्यायालय
 में  पेश  होने से  जो  छट  दी  गई  है  उसकी

 में  सराहना करता  हुं
 ।

 मेरे  मित्र  श्री  साधन  गुप्त  ने  कहा  है
 कि

 यह  छूट  तभी  दी  जानी  चाहियें  यदि  वे

 ब्यक्ति  व्यस्त  हों
 ।

 मुझे  दोनों  उपबन्धों  में  कोई  भ्रातृ  नहीं  दिखाई  देता
 ।

 बल्कि  मेरे  विचार  में  यह  सूची
 बहुत  छोटी  है

 ।
 इसे  विस्तृत  होना  चाहिये  ।  कोई  कारण  नहीं  कि  लोक-सभा  के  अध्यक्ष  की  भांति

 उपाध्यक्ष को  भी  क्यों  न  यह  छूट  दी  जाए ।

 मूल  sist  में  ।



 Qo  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  (  संशोधन )  विधेयक  १४  EXE

 उ०  मू०  त्रिवेदी

 राज्य  विधान  सवारों  के  अध्यक्षों  को  छूट  दी  गई  है  |  कोई  कारण  नहीं  कि  इसी  प्रकार  की  छूट

 राज्य  विधान  सितारों  के  उपाध्यक्षों  को  भी  क्यों  न  दी  जाए  |  इसी  प्रकार  राज्य-सभा  के  सभापति  की

 भांति
 उप

 सभापति
 को

 भी  छूट  दी  जानी  चाहिय े।

 मैं  maa  २०  के  नियम  १  में  दिए  गए  उपबन्धों  की  भी  सिफारिश करता  हूं  ।  परन्तु  यह  कौर  भी

 अच्छा  होता  यदि  वर्तमान  उपबन्ध  के  स्थान पर  नियम  बनाने  के  सम्बन्ध  में  उच्च
 न्यायालय

 के  अधिकार

 का  उत्सादन
 कर  जाता |  कुछ  उच्च  न्यायालयों

 में  ऐसे
 मामले

 भी  हुए  हैं  जहां
 निर्णय  को

 स्थगित  रखा गया  है  |  एक  न्यायाधीश  द्वारा  ही  निर्णय  या  area  नहीं  दिये  जाते  हैं  ।  कौर  एक  दिन  waa

 सूचना-बोर्ड  पर  यह  लिखा  होता  है  कि  इन-इन  मुकदमों  का  निर्णय  किया  जायेंगा  |  ऐसे  मामलों  में

 बाद  कौर  राजस्थान  के  उच्च  न्यायालयों  जैसे  न्यायालयों  ने  यह  उपबन्ध  किया  gar  हैं  कि
 जिस

 समय

 निर्णय  सुनाया  जा  रहा  हो  या  उस  से  पहिले  प्रपील  करने  के  लिये  आवेदित  करना  चाहियें  ।

 होता  यह  है  कि  वकील  अ्रथवा  मुकदमे  वाले  पक्षों  को  यह  मालूम  नहीं  होता  कि  निर्णय  कब  दिया

 जाएगा  |  हो  सकता  है  कि  निर्णय  के  दिन  वे  उच्च  न्यायालय  में  उपस्थित  न  हों  ।  यह  उपबन्ध  आदेश  २०

 में  किए  गए  उपबन्ध  से  भ्र संगत  है  कौर  पक्षों  को  कपिल  का  अवसर  नहीं  मिलता  है  |

 इसलिये  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  माननीय  मंत्री  को  यह  देखना  चाहिये  कि  उच्च  न्यायालय  इस

 विधान  में  अन्तविंष्ट  उपबन्धों  के  प्रतिकूल  उपबन्ध  न  बनाएं  |

 wed  में  एक  बात  और  मैं  कहना  चाहता हूं  ।  *  भ्र पी लों के  सम्बन्ध  में  पहले
 भी  उपबन्ध

 उपबन्ध अब  भी  है  परन्तु  इसमें  कुछ  परिवर्तन  किया  गया  है  कौर  एक  उप-धारा  जोड़ दी  गई  है  |

 यह  उपबन्ध  बेकार  है  क्योंकि  इसे  केवल  दोहराया  गया  है  |  यदि  कोई  व्यक्ति  केवल  न्यायालय  फ़ीस दे

 कर  ही  प्रपनी  अपील  की  सुनवाई  का  अधिकार  रखता  है  तो  कोई  कारण  नहीं  है  कि  उस  व्यक्ति की  अपील

 की  सुनवाई  क्यों  न  हो  जो  रूप  से  भ्रमित  कर  रहा  है  ।  उपबन्ध तो  स्पष्ट  हैं  कि  यदि  वह  कपिल

 में  सफल  होता  हैं  तो  उसे  जो  कुछ  मिलने  का  भ्र धि कार  है  सरकार  द्वारा  प्रथम  पक्ष  होने  के  कारण  उसमें  से

 न्यायालय  फ़ीस  वसूल  कर  ली  जायेगी  ।  इसलिये  ऐसे  व्यक्ति  के  मामले  जिस  का  मूल  मुकदमा  किचन

 रूप  में  है  यह  विभेद  करने  प्रौढ़  अ्रपीलार्थी  को  ्  रिले के  सम्बन्ध  में  आगे  कार्यवाही  करने  की

 अनुमति  न  देने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्पष्टतया  इस  कारण  है  कि  ipa  व्यक्ति
 को  मुकदमे  में  से  कुछ  पाने

 के  अवसर  कम  हो  गए  हैं  ।

 श्री  उ०  मू
 ०  त्रिवेदी  :  यह  एक  कारण  हो  सकता  है  ।  परन्तु  दूसरी  कौर  यदि  उसकी  कपिल  सुनी

 जाती  है  तो  इस  बात  के  भी  हैं  कि  उस  व्यक्ति  को  अ्रधघिक  राशि  प्राप्त  हो  प्रौर  सरकार  को  लाभ

 होगा
 |

 परन्तु  मैं  यह  कहता  हूं  कि  विभेद  नहीं  होना  चाहिये  ।  भ्र पीला र्थी  द्वारा  न्यायालय फ़ीस  देने  पर

 अधिकार  रूप  में  प्रथम  कपिल  प्लव  सुनी  जाती  है  प्रौढ़
 तथ्यों  पर  विचार  किया  जाता  है

 |

 परन्तु  प्रकाशन  व्यक्तियों की  अपीलों के  मामलें में  यह  बात  नही ंहै  ।  इस  का  अर्थ यह  है  कि

 किचन की  प्रथम  aia  पर  भी  चाहे  उस  में  भ्रन्तग्रेस्त  बड़ी ही  क्यों न  विचार नहीं  किया

 जायेगा  |  इस  प्रकार  श्राप  किचन  व्यक्तियों  की  सहायता  करने  के  बजाए  उन  लोगों  के  लिए  बाधा यें

 उत्पन्न  कर  रहे हैं  जो  उसे  पाने में  सफल  होना  चाहते  हैं  जिसे  पाने  का  उन्हें  अधिकार  है  |  मेरा

 सविनय  निवेदन  है  कि  यह  उपबन्ध  हटा  दिया  जाये  तथा  न्यायालय  में  कोई  भेदभावपूर्ण

 व्यवहार  नहीं  किया  जाना  चाहे  शभ्रपीलार्थी  किचन  ही  हो  ।

 मूल  wast  में  ।

 १
 Appeal.



 १४  PEXS  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  (  संशोधन )
 विधेयक  रहै

 श्री  टेक  चन्द  :  उपाध्यक्ष  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जो  निराशा  के

 भाव  व्यक्त  किये  मैं उन  से  पर्याप्त  रूप  में  सहमतਂ हूं  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  हम  सब

 इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  पर्याप्त  अर  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  करने

 की  श्रावव्यकता  है  ।  प्रिया  का  उद्देश्य  न्याय  में  बाघा  डालना  नहीं  भ्रमित  न्याय  करना  है
 ।

 परन्तु

 अनुभव  यह  है  कि  व्यवहार  संहिता  बहुत  सी  बाधक  बातों  के  कारण  न्याय  में  पर्याप्त  रूप  से  बाधक  बनता

 है
 ।

 यह  बहुत  बरेच्छा  होता  कि  यदि  विधि  rat  के  सदस्य इस  की  पूर्ण  जांच
 करने

 के
 उपरान्त

 उन  परिवर्तनों  की  सिफारिश  करते  जो  किए  जाने  चाहिये  थे  ।

 इस  विधेयक  द्वारा  जो  परिवर्तन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  मैं  उनसे  पूर्णतया  सहमत

 नहीं  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  में  धारा  ३४५,  उपधारा  (३)  का  उल्लेख  किया  गया  हैं
 जो  विधेयक के  खण्ड  ३  के

 अ्रनुसार  हटाई  जानी है  ।  इसका  अ्रभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  मेरी  कौसीद  प्रवृति  परन्त मझ अ मुझे  यह  उपबन्ध

 पसन्द  नहीं  है  ।  हमारे  देश  में  व्यवहार  विधि  के  प्रशासन का  एक  दुःखद  पहलू यह  है  कि  यदि  कभी

 न्याय  किया  जाता  है  तो  वह  पर्याप्त धन  के  व्यय  करने पर  ।  आपको  महा-अझर्घिकारपत्र  के  वे  शब्द

 याद  होंगे  जहां  इंग्लैण्ड  के  सम्राट ने  यह  वचन  दिया  था  कि  वह  न्याय  को  नहीं  बेचेगा  अ्राजकल

 न्याय
 का

 बहुत  भ्रमित  मूल्य  पर  विक्रय  होता  है
 ।

 मेरा  मतलब  यह  है
 कि  प्रत्येक  व्यवित

 जो  न्याय

 पाने  के  लिये  न्यायालय  में  जाता  बहुत  अधिक  न्यायालय  शुल्क  देनी  पड़ती  है  ।  इस  देश  में  कदाचित

 ही  कोई  ऐसा  उच्च  न्यायालय  होगा  जो  इस  बात  पर  जोर  नहीं  देता  कि  प्रत्येक  प्रथम  कपिल

 का  अभिलेख  का  vas  में  अनुवाद  किया  जाये  तथा  वह  लेख  पुस्तक  के  रूप  में  मुद्रित  की  जाए  ।

 पुस्तक  के  मुद्रण  में  बहुत  अधिक  व्यय  होता  है  पौर  यह  सारा  व्यय  सफल-पक्ष को  करना  पड़ता  |  |  यदि

 सफल-पक्ष वादी  होता  है  तो  उसे  न्यायालय  का  भारी  शुल्क  भी  देना  पड़ता है  ।  इतने  पर  भी  प्रतिवादी

 भुगतान  करने  से  इन्कार  कर  सकता  हैे  तौर  विधि  द्वारा  उस  पर  ६  प्रतिशत  का  साधारण  ब्याज  भी

 नहीं  लगाया  जा  सकता  |  वर्तमान  विधि  में  उल्लिखित  है  कि  यदि  न्यायालय  चाहे  तो  लागत पर  ब्याज

 दे  सकता  परन्तु  यह  ब्याज  ६  प्रतिशत
 से

 अधिक  न  तथा  यह
 ब्याज  लागत  में

 जोड़  दिया  जाएगा

 ae
 उसी

 के
 साथ  वसूल  किया  जाएगा

 ।
 श्राप  जानते  हैं

 कि  न्यायालय  बहुत  ही  थोड़े  मामलों में  लागत

 पर  ब्याज  लगाते  हैं  ।  न्यायालय  की  यह  स्वविवेकीय शक्ति  नहीं  छीनी  जानी  चाहिय े।

 अब  खण्ड  ४  पर  भ्राता  हुं  जिसमें  प्रतीकात्मक  लागत  सम्बन्धी  धारा  ३५क  के  प्रस्तावित  संशोधन

 का  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  वर्तमान  विधि  धिक  उपयुक्त  है  तथा  उसमें  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया

 जाना  चाहिये  ।  खण्ड  €  के  वारे  में  मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि  माननीय  मंत्री  ने  पालन-पोषण  विषयक  डिग्रियों

 के  सम्बन्ध  में  धारा  ६०  में  श्रावक  परिवर्तन  किया  है  ।  यह  बहुत  ही  वांछनीय  कार्यवाही  है  कौर  मैं  उनका

 पूर्णरूपेण  औ परमर्थन  करता  हूं
 |

 मूल  खण्ड  ५  के  बारे  में  पर्याप्त  मतभेद  है  |  हमारे  देश  के  बहुत  से
 क्यों  के  दृष्टिकोण  में  बहुत  विषमता  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  यदि  हम  हस्तक्षेप  करके  श्र  किसी  एक  मत  को

 स्वीकार  करके  कोई  मध्य  का  मार्ग  झपना  कर  जो  सभा  भ्रमित  न्यायसंगत  प्रतीत  इस  विषमता

 को  टूर  नहीं  करते  तो  यह  हमारा  अपने  गतंव्य  की  उपेक्षा  मात्र  होगा  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  श्री go  ग०

 वैष्णव
 की

 श्रीमती  टिप्पणी  में  बहुत  लाभदायक  सुझाव  दिए  गए  हैं
 ।

 वह  कहते  हैं  कि  दृष्टि  से  कि  ak

 abr  भ्रम  उत्पन्न न  मेरा  विचार  है  कि  विधेयक  का  मूल  खण्ड  ५  रखा  जाए  तथा  आगे  एक  परन्तुक

 जोड़  दिया  जाए
 कि

 द्रमुक  एकतरफा डिग्री  पाने  वाले  को  उसी  कार्यवाही  के  आधार  पर  नया  अभियोग
 11  अ

 चलाने  की  भ्र नुम ति  हो  ।  में  इस  मत  से  पूर्णतया  सहमत  हूं
 ।

 श्री  साधन  गुप्त  ने  भी  ऐसा  ही  मत  प्रकट  किया

 है  ।  इस
 मामले

 को
 बीच  में

 न
 छोड़कर  इनमें  से  कोई  मत  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  ।

 मल  wast  में  ।

 १  Magna  Carta.



 ~y  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक  १४  १९५६

 { att ta a | टेक  चन्द

 धारा  १३३  से  कुछ  वाद-विवाद  खड़ा  हो  गया  हैं  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  नये  समाज  जिसे

 बनाने  का  हम  प्रयत्न  कर  रहे  वर्ग  भेद  समाप्त  हो  जाना  चाहिए  |  किसी  सीमा  तक  उनका

 भ्रावस्यक  विद्यमान  विधि  ने  यह  बात  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दी  है  कि  वे  लोगों  क

 कुछ  वर्गों  को  उपस्थिति  से  छूट दे  समूचे  रूप  में  मैं  सूची  से  सहमत  हूं  परन्तु  दो  वर्गों

 के  बारे  में  मुझे  कुछ  संशय  है  ।  मैं  नहीं  चाहता कि  राज्यों  के  मंत्रियों  को  उन्मुक्ति  प्राप्त  हो  कौर न  ही

 मुझे  इससे  कोई  प्रलोभन  होता  है  कि  न्यायालय  के
 न्यायाधीशों

 को  यह  उन्मुक्ति  प्राप्त  है  ।  यदि  वे  गवाहों

 के  रूप  में  उपस्थित  होते  हैं  तो  उनकी  गवाही  का  उनके  पद-स्तर  के  कारण  के  निर्णय में

 बहुत  महत्व  होगा
 ।

 परन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  भूतपूर्व  राजों  महाराजों  की  कौर  आकर्षित  करना

 चाहता हैं  ।  इसका  कोई  कारण  नहीं  हैं  कि  उन्हें  wa  विधि  के  क्षेत्राधिकार  से  उन्मुक्त  रखा  जाए  क्योंकि

 अब  उनकी  स्थिति पहले  वाली न  रहकर  साधारण  नागरिकों  जेसी  हो  गई  है  |  उन्हें  उन्मुक्ति

 अन्त  मैं  आदेश  २५,  अर्थात्  खण्ड  १४  पर  प्यार  विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  नया  उपबन्ध

 यह  है  कि  न्यायालय  प्रतिवादी  के  प्रार्थना  करने  पर  वादी  को  लागत  के  लिये  जमानत  देने  के  लिये  बाध्य

 कर  सकता  हैं  ।  मेरे  ख्याल  में  यह  विचारणीय बात  हैं  ।  क्योंकि  ऐसा  विचार  किया  जाता  है  कि  यदि

 न्यायालय  ऐसा  करता  तो  वादी  अभियोग  को  प्रत्यक्षतः  सुदृढ़  रूप  न  दें  सकेगा  ।  यह

 का  पूर्वानुमान  लगाना  है  ।  उन  वादियों  के  लिये  वर्तमान  विधिपर्याप्त  परीक्षण  जिनकी  इस

 देश  में  पर्याप्त  सम्पत्ति  नहीं  है  त्यौरी  जो  अभियोग  हारने
 पर

 प्रतिवादी  की  वार्ता  को  पुरा  न  कर  सके ं।

 यह  कहना  कि  न्यायालय  प्रतिवादी  पर  अभियोग  जीत  कर  डिग्री  लेने  से  पहले  ऐसी  ad  लगा  सकता

 सर्वथा  अवांछनीय  है  ।  यह  विधि  की  कार्यान्वित  में  बाधा  डालना  है  भ्र ौर  वादी  पर  न्याय  पाने में  कौर

 अधिक  प्रतिबन्ध लगाना  है  |  मैं  महसूस  करता  हं  कि  यह  कोई  अच्छा  संशोधन  नहीं  है ~  र

 करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  संशोधन  को  वापस  ले  लेंगे  ।

 श्री  कासलीवाल :  जैसा  कि  अन्तिम  वक्ता  श्री  टेक  चन्द  ने  बताया  कि  मूल  खण्ड  ५  पर  पर्याप्त

 मतभेद
 उत्पन्न

 हो  गया  है  |  परन्तु  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  मुझ  से  पहले  बोलने  वाले  चारों  वक्ताओं

 ने  खण्ड  ५  के  हटाए  जाने  का  विरोध  किसी  न  किसी  ares  पर  श्रव्य  किया  है  ।  पिछली  बार  मैं  भी

 उन  लोगों  में  से  एक  था  जिन्होंने  खण्ड  ५  के  रखे  जाने  का  कड़ा  विरोध  किया  था  कौर  मैंने  इसके  कुछ  कारण

 बताए  थे  |  खण्ड  ५  का  उद्देश्य  २६  28yo F से  पहले  की  स्थिति  फिर  पैदा  करना  था  ।

 यदि  ara  इस  खण्ड-विशेष  को  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  सम्मिलित  करते  हैं  तो  फिर  २६

 2eXo  से  पहलें
 की

 स्थिति  उत्पन्न  हो  जाएगी
 ।  इन  ७

 वर्षों  में  हज़ारों  डिग्रियां  लागू  हो  चुकी  हैं

 हज़ारों  लागू  की  जा  रही  हैं  ।  श्राप  उन  डिग्रियों  की  कार्यान्वित  को  कसे  रोक  सकते  हैं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त

 सम्भव है  कि  कुछ  मामलों  में  परिसीमन  विधि  लागू  हो  गई  हो  प्रौढ़  दावे  का लाव रोधित हो  गये  हैं  ।

 मेरे  चार  पूर्व  वक्ताओं  का  मत  है  कि  इस  विशिष्ट  विषय  पर  न्यायिक  निर्णय  परस्पर  विरोधी

 जिनमें  एक  मत  बम्बई  उच्च  न्यायालय  का  कौर  दूसरा  मत  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय का  है  ।  यह  संयुक्त

 समिति  का  काम  हैं  कि  वह  प्रतिवेदन  में  अपना  मत  व्यक्त  करके  न्यायिक  मत  के  इस  विरोध  को  समाप्त

 कर  श्री  साधन  गुप्त  ने  तके  व  सामान्य  समझ  के  आधार  पर  इसके  हटायें  जाने  पर  आपत्ति  की

 थी ।  मेरा  सविनय  निवेदन  हैं  कि  क्या  अरब  ७  वर्ष  og  की  स्थिति  वापस  लाने  में  कोई  तर्क  व  सामान्य

 समझ  है  ।  ऐसा  करना  सरल  नहीं  है  क्योंकि  कर्ब  यह  निश्चय  ही  भारतीय  राज्यों में  भी  लागू  हो  गया  है

 कि  डिग्रियां  १२  वर्ष  के  बाद  निष्पादित  नहीं की  जाएंगी  ।  पहले  देशी  रियासतों में  यह  स्थिति  न  थी  |

 मैं  खण्ड
 ५

 के  बारे  में  संयुक्त  समिति  के  मत  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं
 ।

 शि

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 शदे १४  PER  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  (  संशोधन )  विधेयक

 खण्ड  ३  के  वारे  में  मैं  श्री  टेक  चन्द  के  मत  से  सहमत  हूं  ।  मुझे  इसका  कोई  कारण  दिखाई  नहीं  देता

 कि  यदि  प्रतिवादी  विलम्बकारी  उपाय  अपनाता  है  भुगतान  करने  से  इन्कार  करता  तो  उससे

 ब्याज  कयों  न  लिया  जाए  |  मझे  प्रसन्नता  है  कि  dae  समिति  ने  खंड  १३  को  हटा  दिया  है  क्योंकि  इसका

 उद्देश्य  दीवानी  मुकदमों  में  उच्च  न्यायालय  को  पुनरीक्षणात्मक  शक्तियों  से  वंचित  करना  हू
 ।  खंड  १४

 (६)  के  बारे  में  मेरे  वही  विचार  हैं  जो  श्री  टेक  चन्द  ने  और  श्री
 चि  ०

 चा
 ०

 शाह  के  विनती-टिप्पण
 में

 व्यक्त
 किए गए  हैं  ।  यदि  न्यायालय ऐसा

 समझता
 है  कि

 चलाया
 गया

 अभियोग  झूठा  तो  निश्चय ही

 न्यायालय  साधारण  प्रक्रिया  के  प्रधान  यह  कह  सकता  हैं  कि  लागत  पहले  से  ही  न्यायालय में  जमा  कर  दी

 जाए  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  खण्ड  १४ (६)  को  हटा  दें
 |

 श्री  बर्मन  (  उत्तर  बंगाल-रक्षित-भ्रनुसूचित जातियां  )  :  मूल  खंड  ५  के  संयुक्त  समिति

 द्वारा  हटाए  जाने  पर  कुछ  विचार  प्रकट  किए  गए  हैं  ।  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ
 ४

 पर  इस  उल्लेख  की  कि  २६

 R&4o FT से  पहले  की  डिग्रियों  का  निष्पादन  सम्बन्धी  प्रक्रिया  के  बारे  में  सारे  भारत  में  एकरूपता

 का  होना  न  तो  व्यवहार्य  है  कौर  न  ही  उचित  आलोचना  की  गई  है  ।  यद्यपि  पहले  चार  वक्ता  खंड  को

 तो  रहने  दने  के  पक्ष  में  थे  फिर  भी  वे  इसमें  कुछ  संशोधन  चाहते  थे  |  सभा  में  केवल  श्री  साधन  गुप्त  द्वारा

 संशोधन  रखा  गया है  परन्तु  उन्होंने  भी  एक  उप-कंपिका जोड़  दी  है  ताकि यह  उनके  विचारानुकल हो  जाए

 माननीय  श्री  ग०  वैष्णव  के  श्रीमती  टिप्पण  में  भी  मूल  खंड  में  कुछ  जोड़ने  की  आवश्यकता

 प्रकट की  गई  है  |

 विधेयक को  ye  खण्ड  की  स्थायी  समिति  ने  हटा  दिया  है  ।  जब  कि  सारे  देश  में  एक  ही  दंड  प्रक्रिया

 संहिता लाग  है  तब  देश  में  विधि की  एकरूपता  ea  ही  नहीं  उठता  |  मेरा  saa  है  कि  क्या  विधान

 सितारों को  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  किए  गए  विधि  के  निर्वाचनों  में  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  अथवा  नहीं

 सबसे  पहिले  २६  Reo  को  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ३६  के  लाग  होने  के  सम्बन्ध  में

 दो  न्यायालयों के  अलगअलग  मत  थे  परन्तु  उस  समय  भी  इस  सभा  ने  कोई  दखल  नहीं  दिया  |

 अरब  प्रदान यह  है  कि  यदि  हम  सार  देश  के  लिए  एक  ही  प्रक्रिया  निर्धारित  करते  हैं  तो  उससे  किसी  क

 प्रति  प्रयास  तो  नहीं  होगा  +  यह  प्रदान  aa  समिति  के  सामने  भी  पाया  था  ।  में  उस  समय  उस  समिति

 का  अध्यक्ष  था  |  काफी  चर्चा  होने  के  बाद  संयुक्त  समिति ने  यह  निर्णय
 दिया  था

 कि इस  सम्बन्ध  में

 कोई  हस्तक्षेप न  किया  जाए  |  यह  समस्या  केवल  उन्हीं  मामलों  में  उत्पन्न  होती  है  जहां जहां  एकतरफा  डिग्रियां

 जारी की  जाती  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  संशोधन  रखा  गया  है  कि  उन  Refaeli  @  जो  काल  तिरोहित

 हो  गई  कुछ  प्रविधि  के  लिये  परिसीमन  काल  के  निकल  जाने  पर  रोक  लगा  दी  जाये  ।  एक  मामले  में

 यह  सुझाव था  कि  २६  १९४०  से  इस  अधिनियम  के  पास  होने  के
 ६०

 दिन  बाद  तक  की  वधि

 छोड़  दी  जाये  |  साथ  ही  साथ  श्री  साधन  गुप्त  ने  यह  सुझाया  था  कि  इस  अधिनियम के  पास  होने  के  ६०

 दिन  Geared से  ले  कर  मुकदमा  दायर  किए  जाने  की  तारीख  तक  की  प्रविधि  छोड़  दी  जाये  |

 कोई  भी  प्रविधि  निश्चित  करने  के  पूर्वे  हमें  उसके  परिणामों  पर  गौर  करना  चाहिए  ।  मान  लीजिये

 २६  R&Yo F के  १०  साल  पहले  एक  डिग्री  पारित
 की

 गई
 थी

 भ्र  वह  एकतरफा  डिग्री  है  ।  परन्तु

 डिग्रीधारी  किन्हीं  कारणों  से  उसे  जारी  नहीं  कराता  ।  हम  इस  संशोधन  को  पारित कर  उसे  डिग्री

 जारी  करने  का  भ्र धि कार  दे  देते  हैं
 ।

 इसका  क्या  परिणाम होगा  ।  मान  लीजिये वह  व्यक्ति  जिसके  खिलाफ़

 डिग्री जारी  की  गई  है  १०,  १५  साल  की  अवधि  में  मर  जाता  है  कौर  उसका  उत्तराधिकारी  नाबालिग

 ऐसी  स्थिति  में  डिग्रीधारी  जालसाजी  कर  सकता  है
 ।

 यह  केवल  एक  मिसाल  ऐसे कई  मामले  हो

 सकते हैं  ।  यदि  हम  कलकत्ता  इलाहाबाद  के  उच्च  न्यायालयों द्वारा  दिए  गए  निर्वचन  को

 निए अपनाते हैं  तो  उससे
 हजारों

 व्यक्तियों के
 प्रति

 अ्रन्याय
 उसी

 प्रकार  यदि  बम्बई
 के
 के  उच्च

 न्यायालय
 कण

 म्रंग्रेजी  में ।



 र  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )
 विधेयक

 १४
 PEYK

 [  बमन

 द्वारा  दिए  गए  निवेदन  को  शिखाधार  मानते  हैं  तो  उससे  उन  व्यवसायों  के  प्रति  भ्र न्याय  होगा  जो  कलकत्ता

 शर  इलाहाबाद  के  उच्च  न्यायालयों  का  भ्रतुसरण  करते  हैं  ?

 संशोधन  के  कारण  उत्पन्न  स्थिति  की  विवेचना  करने  पर  मैं  पुनः  भ्र पने  मूल
 पर  झ्ाता हु हूं

 कि  क्या  विधान  संभागों  को  विधि  के  निर्वचन  में  दखल  देना  चाहिये ?  जैसा  कि  मैंने  स्पष्ट  कर  दिया  है

 तौर  dar  कि  अरन्य  विरोधी  सदस्यों  का  मत  है  इससे  ष अ्रनक  भ्रड़चनें  कौर  बाधाएं  अतएव  मैं  इस

 का  विरोध करता  हुं  ।

 fat ६
 To  वैष्णव

 :  मैं  खण्ड  ५  के  हटाए  जाने  के  पक्ष  में  नहीं  हूं
 |  सरकार

 ने
 विभिन्न  न्यायालयों

 के  विरोधी  अधिनिरांयों  के  सम्बन्ध  में  खण्ड  ५  को  पुरःस्थापित  कर  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  छः  न्यायालयों

 ने  यह  निर्वचन  दिया  हैं  कि  ये  डिग्रियां  निष्पादन  योग्य  हैं  जबकि  पांच  न्यायालयों  का  यह  निर्वचन है  कि

 इस  प्रकार  पारित  एकतरफा  डिग्रियां  निष्पादन  योग्य  नहीं  हैं  ।  इस  प्रकार  संविधान  को  भ्रनुच्छेद  २६१

 के  खण्ड  ३  के  उपबन्ध  का  प्रलय-अलग  निर्वचन  किया  गया  है  |  अतएव  इस  पर  चरागे  विचार  करने

 के  पूर्वे  भ्रनुच्छेद  २६  १  के  खण्ड  ३  पर  विचार  करना  है  |  इस  अ्रनुच्छेद  में  उपबन्धित है  कि  भारत

 की  सीमा  के  भीतर  पारित  की  गई  कोई  भी  डिग्री  भारत  के  किसी  भी  प्रांत  में  निष्पादित  की  जा  सकती

 परन्तु  चार  न्यायालय  यह  कहते  हैं  कि  संविधान  के  पहले  पारित  की  गई  डिग्रियां  निष्पादित  नहीं  की

 जा  सकतीं  क्योंकि  भारतीय  रियासतें  स्वतन्त्र  थीं  कौर  उनका  सीमाक्षेत्र  भारत  के  सीमाक्षेत्र  के  ग्रन्तगंत

 नहीं  था  |  wave  विभिन्न  न्यायालयों  के  विरोधी  मतों  से  बचने  के  लिए  खण्ड  ५  का  उपबन्ध  किया  गया

 था  |  इसमें  यह  रखा  गया  है  कि  संविधान  के  पहले  भारत  के  सीमा-क्षेत्र  में  पारित  डिग्रियां  भारतीय  रियासतों

 में  लागू  होंगी  ate  भारतोय  रियासितों  के  न्यायालयों  द्वारा  पारित  डिग्रियां  धारा  ३९  के  भ्रनुसार

 faa  नहीं  हो  सकतीं  यदि  उन्हें  निष्पादन  योग्य  बनाया  जाता  तो  वह  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विधि  के  विपरीत  होता  ।

 किन्तु  इसके  साथ  हो  इन  डिग्रियों
 के लिए  कोई  उपाय  सोचा  जाना  चाहिए  इसी  दुष्टि  से  मैंने  खण्ड  ५

 के  संशोधन  का  सुझाव रखा  हैं  |

 इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  वह  जिसके  खिलाफ  एकतरफा  डिग्री  जारी  की  गई

 न्यायालय में  दावा  करके  लिखित  विवरणोंट्वारा  या  ara  प्रमाणों  द्वारा  उसका  विरोध  कर  सकता  है  ।

 ऐसो  कोई  व्यवस्था  न  रखना  एक  भारी  प्र न्याय  होगा  हैदराबाद  में  मुझे  मालूम हैं  कि  लोगों को  न्यायलयों

 से  डिग्रियां  प्राप्त  करने  में  कितनी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  यदि  wa  उनका  निष्पादन

 नहीं  किया  जा  सकेगा  तो  वह  बेकार  प्रवर  समिति  ने  राज्यों  से  राय  मांगी  थी  तथा  अधिकांश

 न्यायालयों  तथा  विधिवेत्ताओं  ने  अपना  मत  प्रकट  किया  है  कि  यदि  खण्ड  ५  देशी  राज्यों  में  जारी

 की  गई  डिग्रियों  के  निष्पादन  का  उपबन्ध  नहीं  करता  है  तो  विधि  में  ऐसा  उपबन्ध  रखा  जाना  चाहिए  कि

 डिग्रीधारी  प्रतिवादी  के  विरुद्ध  नया  दावा  दायर  कर  सके  ।  विधि जीवी  संघों  तथा

 वेत्ता  ने  इस  संशोधन  का  समर्थन  किया  है  ।  कोई  कारण  नहीं  कि  इसे  wa  हटा  दिया  जाये  |

 नया  दावा  दायर  करने  का  उपबन्ध  रखा  जाना  चाहिये  तथा  परिसीमन  अवधि  के  बारे  में

 धारी  को  छूट  दी  जानी  चाहिये  ।  मैँ  निवेदन  करूंगा  कि  मूल  विधेयक  में  खण्ड  ५  उस  परन्तुक  के  साथ

 रखा  जाना  चाहिये  जिसका  कि  मैँने  सुझाव  दिया है  |

 श्री  पाटनकर
 :

 जैसा
 कि

 मैं  पहले  कह  चुका  मुझे  यह
 देखकर

 खुशी  हुई
 कि

 खण्ड  ५  के  हटाये

 जाने
 के

 सम्बन्ध  में  इस  सभा  में  काफी  वाद-विवाद  हो  चुका  है
 प्रौढ़

 मेरे  उन  विचारों  से
 जो  कि  मैने इस

 खंड के  हटाये  जाने
 के  विषय  में  व्यक्त  किये  सदस्यों  को  यह  मालूम  हो  जायेगा  कि  यथासंभव

 दोनों  दृष्टिकोणों  को  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  के  समक्ष  रखने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  पहले  हमने यह

 सोचा कि  खण्ड  ५
 के

 स्वरूप
 की  कोई  चीज़  होनी  चाहियें  परन्तु अंत  में  एक  लम्बे  वाद-विवाद  के  न

 मूल  wast
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 संयुक्त  समिति  ने  यह  सोचा  कि  इस  अवस्था  में  विधान  में  कोई  परिवर्तन  करना  बहुत  उपयोगी

 न  होगा  azar  उचित  न  होगा  ।  निश्चय  ही  दोनों  में  कठिनाइयां  श्र  अड़चनें  हैं
 ।

 जैसा
 कि

 माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात है  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  किया  हैं  कि  ऐसी  डिग्रियां  निष्पादित

 की  जा  सकती  हैं  ।  ऐसा  gar  होगा
 कि

 पिछले  ६  वर्षों  या  लगभग  उतने  समय  में  बहुत-सी  ऐसी

 डिग्रियां हुई  होंगी  जो  पहले  ही  निष्पादित हो  चुकी  हैं
 ।

 यदि  हम  वास्तव  में  कोई  नई  चीज़  निश्चित  करना

 चाहते  हैं  तो  वह  भूतलक्षी  प्रभाव  वाली  नहीं  हो  सकती  कौर  हमें  उन  डिग्रियों  को
 यथावत

 रखना  पड़ेगा  जो  निप्पादित  हो  चुकी  हैं  प्रौढ़  वास्तव  में  हम  कलकत्ता  तथा  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय

 द्वारा  मान्य  दूसरे  दृष्टिकोण को  पसंद  करते  हैं
 ।

 उच्च
 न्यायालय

 के
 निर्णय

 के  कारण  बहुत-सी

 कठिनाइयां  हो  सकती  हैं  atc  निश्चय  ही  कुछ  ऐसी  डिग्रियां  हैं  जो  फिलहाल  निष्पादन  के  लिये  पड़ी

 कौर  मैं  नहीं  समझता
 हूं  कि  हमारे  पास  कोई  उपाय  हैं  अथवा  हमने

 कोई  ऐसा
 उपाय  सुझाया  है

 जिसको  हम  वास्तव  में  अनुसरण  कर  सकते  हैं  |

 उन  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसा  ही  मामला  है  जहां  उच्च  न्यायालयों  ने  यह  निर्णय  किया  था  कि

 ये  डिग्रियां  निष्पादित  नहीं  की  जा  सकतीं  ।  मेरे  मित्र  मा०  वैष्णव  श्र  अन्य  मित्रों  ने  यह  सुझाव

 दिया कि  ऐसे  मामलों में  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  डिग्रियां  निष्पादित  नहीं  की  जा  सकतीं  तो  हमें

 सीमन  की  अवधि  बढ़ाने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  जिससे  कि  उस  सारी  अवधि  के  बाद  वे  व्यक्ति  फिर

 से  दावे  दायर  कर  सकें ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  ऐसा  करना
 भी  कहां  तक  उचित  होगा  क्योंकि

 तत्कालीन  नियमों  के  अनुसार  कोई  भी  चाहे  उसने  एकतरफा  ही  डिग्री  क्यों  न  प्राप्त  की

 ब्रिटिश  भारत  में  दावा  करने  के  लिये  स्वतन्त्र  था  ।  मेरे  मित्र  श्री  वैष्णव  हैदराबाद  रियासत  के  हैं  जो

 मेरे  राज्य  से  लगी  है  प्रौढ़  उस  समय  मैं  एक  भ्र धि वक्ता  की  हैसियत  से  जाया  करता  था  तथा  चूंकि  वहां

 बहुत  से  दावे  रहते  मैं  मुवक्किलों  को  तत्कालीन  ब्रिटिश  भारत  में  समीपस्थ  न्यायालय  में

 नालिश  करनें  की  सलाह  देता  था  ।  इस  प्रकार  दावों  के  सम्बन्ध  में  यह  सम्भव  था  |

 कुछ  मामलों  में  निस्संदेह  प्रतिवादी  यदि  वह  ब्रिटिश  भारत  का  वासी  रहा  किसी  देशी  राज्य  में  नालिश

 कर  सकता  थाना  शायद  उसने  कुछ  नहीं  किया  |  तीमीह  हम  चाहे  जो  कुछ  उसमें  कठिनाई  है

 मैं  यह  कहता  इसलिये  नहीं
 कि

 संयुक्त  समिति  ने  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  वरन्‌  इसलिये

 कि  ऐसी  कोई  चीज़  ढूंढ़ना  कठिन  है  जो  सारे  राज्यों  के  लिये  उपयुक्त  हो  यह  बिलकुल  सम्भव  है  कि  उसका

 कुछ  लोगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  चाहे  वे  कजंदार  हों  या  वादी हों  या  प्रतिवादी  |

 यह  वह  विषय
 नहीं  है  जहां  हम  भ्र पने  स्रेद्धाम्ति  विचारों  के  अनुसार  विधान  में  फेर  बदल  कर  सकते  हैं  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 संविधान  के  होने  से  बहुत  से  मामले  व्यपगत  हो  गहरे

 यदि  हम  नये  व्यवहारवाद  लाने  तो  इससे  केवल  मुकदमेबाज़ी  बढ़ेगी  कौर  भी  बहुत-सी  जटिलताएं

 पैदा  होंगे  ।  हाल  में  १९५५  में  इलाहाबाद उच्च  न्यायालय  ने  भ्र पना  निर्णय  दिया  है  कौर  न्य  उच्च

 क्यों  द्वारा  उठायें  गये  बहुत  से  प्रश्नों  पर  विचार  किया  है  ।  मैंने  यह  जानने  की  कोशिश  की  थी  कि  क्या  किसी

 स्थान  पर  कोई  पोल  विचाराधीन  है  किन्तु  ठीक-ठीक  जानकारी  मिलना  बहुत  कठिन  है  जहां तक  मैं

 मालूम  कर  सका  उच्चतम  न्यायालय  मेरे  विचार  ऐसा  कोई  मामला  किन्तु  यह  सम्भव

 है  कि
 वहां

 ऐसे  कोई  मामले  विचाराधीन हों  ।  जब  भिन्न-भिन्न  उच्च  न्यायालय  भिन्न-भिन्न  राय  प्रकट

 कर  चुर्क  तो  उचित  कार्यवाही करना  उच्चतम
 न्यायालय  का  काम  है

 ।
 हम  यह  भ  करते  हैं  कि  इन

 दो  रायों  में  किसी  को  स्वीकार  करके  पूर्ण  न्याय  नहीं  किया  जा  सकता  |  मेरे  विचार  में  हमें  ऐसे  मामले  में

 विधान  नहीं  बनाना  चाहिये  ।
 माननीय  सदस्यों  के  भाषणों  से  प्रकट  होता है  कि  एक  दल  इस  खंड  को  निकाल

 देना  उचित  समझता  दूसरा  चाहता  है  कि  इसे  बनाये  रखा  जाये  ।
 मेरे  विचार  में  इसे  निकाल  देना  ही

 अ्रच्छ्धा  होगा
 |

 यह  ऐसा  मामला  जो  फिर  यहां  उत्पन्न  हो  ।
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 [  श्री  पाटनकर ]

 श्री  त्रिवेदी  ने  कहा  है
 कि

 बम्बई  उच्च  न्यायालय  उन  लोगों  के  विरुद्ध
 जो  भूतपूर्व

 देशी  राज्यों  के  रहने  वाले  थे  एक  पक्षीय  डिग्रियां  देता  रहा  हैं  किन्तु  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  स्थिति

 बिलकुल  इसके  विपरीत है  ।  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  भूतपूर्व  देशी  अर्थात  मध्य  भारत

 आदि  में  न्यायालयों  द्वारा  जारी  की  गई  उन  डिग्रियों  की  संख्या  जिनका  निष्पादन  बम्बई  में  किया  जाना

 ११०४  जो  बहुत  अधिक  है  किन्तु  जहां  तक  बम्बई  का  सम्बन्ध  भारतीय  न्यायालयों  द्वारा  जारी

 की  गई  उन  डिग्रियों  की  जिनका  निष्पादन  भूतपूर्व  देशी  राज्यों  में  किया  जाना  केवल  २३७  हैं  |

 यह  स्थिति  बिल्कुल  भिन्न  है  ।  खण्ड  ५  रखने  के  लिये  मैं  उत्तरदायी  था
 कौर  मैं  समझता  हूं  कि

 न्यायालयों  की  राय  स्वीकार  कर  लेनी  चाहिये  |  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  भेद  नहीं  किया  जा

 भ्र  मैंने  जो  तथ्य  बताये  उन्हें  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  आरोप  उचित  नहीं  है  ।

 मेरे  विचार में  ग्न्य  उपबन्धों  के  बारे  में  अधिक  आलोचना  नहीं  है  ।  कहा  गया  था  कि  इससे  सारी

 संहिता  का  पुनरीक्षण  नहीं  होता  ।  मैं  पहले  भी  कई  बार  कह  चूका  हूं  कि  यह  विधेयक  इस  उद्देश्य के  लिये

 प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  ।  वर्तमान  संहिता  के  ढांचे  में  जो  कुछ  किया  जा  सकता  वह  करने  का  प्रयत्न

 किया गया  हैं  ।  दीवानी  प्रशासन  की  सारी  व्यवस्था  में  परिवर्तन  तब  किया  जाना  चाहिये  जब  विधि  आयोग

 पुरी  जांच  के  बाद  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दे  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  हम  दीवानी  न्याय  प्रशासन को  सस्ता

 शीघ्र  atte  नहीं  बनाना  चाहते  ।  पहली  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  १८५६  में  बनाई  गई  थी  ।  अब  इस

 व्यवस्था को  लगभग  १००  वर्ष  हो  चुके  हैं  |  इसमें  परिवर्तन  सब  पतलूनों  पर  उचित  रूप  से  विचार  करने

 के  बाद  ही  किया  जा  सकता  है  ।  न्याय  प्रशासन  की  वह  प्रणाली  जो  १८५६  में  शुरू  की  गई  देश  के

 लिये  नई  थी  ae  यह  किसी  न  किसी  रूप  में  जारी  रही  है  ।  इसमें  ३०  बार  संशोधन किये  गये  हैं  कौर

 ये  संशोधन  बड़े  नहीं  हैं  ।  प्रक्रिया  में  संशोधन  अ्रनिवार्य  क्योंकि  १९४५६  में  वह  स्थिति नहीं  हे  जो  ak Gs)

 में थी  ।  न्याय  के  बारे  में  विचारधारा के  बदलने  क  कुछ  संशोधन  करने  पड़ेंगे ।  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  वर्तमान  प्रक्रिया  में  सुधार  करने  का  यह  प्रयत्न  किया  गया  है  प्रौढ़  इसका श्रर्थ यह नहीं प्रथ  यह  नहीं

 कि  हम  समस्त  संहिता  के  पुनरीक्षण  के  मामले  में  उत्तरदायित्व  से  बचना  चाहते  हैं  |

 विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  बहुत-सी  अपीलें  प्राणी  विचाराधीन  हैं  किन्तु  केवल  संहिता  में  संशोधन

 करके  समस्या  हल  नहीं  की  जा  सकती  |  इसका  सम्बन्ध  अन्य  मामलों  से  भी  है  ।

 मुझे ay  है  कि  वर्तमान  विधेयक  को  एक  बड़े  समुदाय  ने  स्वीकार कर  लिया  है  ।  खण्ड  ५  को

 निकाल  देने  के  मामले  पर  पूरी  बहस  की  गई  कुछ  सदस्यों को  यह  कुछ अन्य  उपबन्ध  पसन्द

 नहीं  हैं  किन्तु  मोटे  तौर  पर  सदन  ने  इस  विधेयक  का  स्वागत  कमियों  है  ।  मैं  aren  करता  हूं  कि  सदन  इसे

 स्वीकार  करेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 प्रक्रिया  Ro  में प्रौर प्राग  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 खण्ड  २,  ३  भ्र
 ४

 के  बारे  में  कोई  संशोधन  नहीं  मैं  उन्हें  मतदान  के

 लिए  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 प्रशन यह  है  कि  :

 २  से  ४  तक  विधेयक  का  at  बन  उ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  २  से
 ४  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 मिल  अंग्रेजी
 में  ।



 १४  EYE  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  (  संशोधन )  विधेयक  २७

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 ५  विधेयक का  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड ६  से  ११  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 महोदय  :  खण्ड  १२  के  बारे  में  एक  संशोधन  है--संख्या  ३  संशोधन
 किया

 गया  :

 पृष्ठ  है

 पंक्ति  २१  प्रौर  २२  के  स्थान  पर  निम्न  रख  दिया  जाये  :

 The  Governors  of  States  and  the  administrators  of  Union

 territoriesਂ

 राज्यों  के  राज्यपाल कौर  संघ  राज्य क्षेत्रों के  प्रशासकਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 १२,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  पीपी

 प्रस्ताव  र  THA  शुभ्रा

 खण्ड  १२  संशोधित  रूप  में  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  १  के  बारे  में  एक  संशोधन है  ।

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ४

 के  स्थान  पर  रख  दिया  जाये  |

 श्री  पाटनकर  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 ce
 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अरग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  १  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अधिनियमन  सूत्र  के  बारे  में  एक  संशोधन  है  ।

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १

 के  स्थान  पर  रख  दिया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 श्री  पाटनकर

 !

 संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  si  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्रघिनियमन  सुत्र  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  ग
 एएए  ए  ए  ए  एएए एएल्‍एएएल्‍एएएएएकशयएल्‍एएएए एलएल  आआ आट यक all

 मूल  waist  में  ।
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 श्री  पाटनकर
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  :

 संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  पै

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री  मूलचन्द  दुबे  :
 मैँ  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।  सोच

 विचार  के  बाद  मैँ  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हूं  कि  खण्ड  ५  को  निकाल  देना  ही  बरच्छा  क्योंकि

 भिन्न  उच्च  न्यायालय  भिन्न-भिन्न  राय  देते  हैं
 ।

 मैं  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  नहीं  हूं  कि  खर्चे  पर  ब्याज  हटा  दिया  जाए  ।  मेरे  बिचार  में  उन

 मामलों  में  जिनमें  प्रतिवादियों  ने  कार्यवाही  को  बहुत  लम्बा  किया  है  भ्र ौर  डिग्रीधारी  का  बहुत  खर्चे

 कराया  डिग्रीधारी  की  खच  पर  ब्याज  न  देना  न्यायोचित  नहीं  होगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  कहूंगा  कि

 इस  सम्बन्ध  में  विधि  में  उपयुक्त  संशोधन न  किया  जाये  ।

 निर्धेन  लोगों  की  अपीलों  के  बारे  मैं  श्री  त्रिवेदी  से  पुर्णतया  सहमत  हूं  ।  प्राय  उपबन्धों का  मैं

 समर्थन  करता  हूं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्री

 मणिपुर  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्राधिकार  )
 विधेयक

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 राज्य  के  पहाड़ी  क्षेत्रों में  ग्राम-प्राधिकारों  के  गठन  शौर  कृत्यों  सम्बन्धी  विधि  का

 समेकन  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी

 यह  विधेयक  मनीपुर  प्रशासन  के  लोकंतन्त्रीकरण  कौर  वैज्ञानिकन  की  दिशा  में  एक  ्र  पग  है  ।

 पिछले  वर्ष  इस  सभा  ने  मनोपुर  न्यायालय  विधेयक  प  रित  किया  जिसके  wets  इस  राज्य  के  पहाड़ी

 क्षेत्रों  में  भी  दीवानी  अर  फौजदारी  न्यायालय  शुरू  किए  गए  थे  |  किन्तु  कुछ  व्यवहार वादों

 mile  के  बारे  में  यह  उचित  समझा  गया  था  कि  न्यायिक  शक्तियां  ग्राम  प्राधिकारियों  को  दी  जायें  ।  वर्तमान

 विधेयक  का  उद्देश्य  मनीपुर  राज्य  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  ग्राम  प्राधिकारों  की  स्थापना  तौर  संगठन  हैं  ।

 मनी  gr  राज्य  का  बहुत  बड़ा  भाग  पहाड़ी  है  ।  इसका  कुछ  क्षेत्रफल  ८,६३८  वर्ग  मील  तौर  जनसंख्या

 ¥j99,0008  ।  इस  क्षेत्र  में  से  9,835  वर्ग  श्रीमती  o/s  भाग  पहाड़ी =  |  किन्तु  जनसंख्या  Hla

 नहीं  यह  केवल  2,8¥,000 8 | 2a Tarer 8  ।  इस  पहाड़ी  क्षेत्र  में  छोटे-छोटे  ग्राम  हैं  ।  कुछ  बड़े  भी  किन्तु  इतने

 बड़े  नहीं  जितने  भारत  के  अरन्य  भागों  में  इन  ग्रामों  की  कुल  संख्या  १,३०० है  ।  इन  ग्रामों  की

 शासन  प्रणाली  के  भ्रनुसार  गांव  का  मुखिया  पिश्रागत  होता  है  कौर  यह  पद  पित्रागत  रीति  के  अनुसार

 मिलता  है  ।  ग्राम  प्राधिकारों  के  सम्बन्ध  मनोनयन  का  अधिकार  गांव  के  मुखिया  को  दिया  जाता  हैं  ।

 १९४७  में  तत्कालीन  महाराजा  ने  एक  विनियम  बनाया  जिसके  अनुसार  उप विभागीय

 पदाधिकारी  जिला  मुख्य  आयुक्त  जैसे  राज्य  प्राधिकारियों  की  प्रौपचारिक  मंजूरी  लेनी  पड़ती

 थी  ।  तथापि  जहां  तक  इन  ग्राम  प्राधिकारों  का  सम्बन्ध  चुनाव  का  कोई  प्रदर  नहीं  था  ।  विभिन्न  भागों

 के  ग्रामीणों  की  से  ग्राम  प्रशासन  के  लोकतन्त्री करण  की  मांगें  की  गईं  थीं  ।  इसलिये  यह

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 इस  विधेयक  के  दो  उद्देश्य  एक  यह  है  कि  ग्राम  प्राधिकार  लोकतन्त्रात्मक  झ्राधार
 पर  वहां

 बनाया  जहां  इनकी  मांग  क्योंकि  हमारा  सम्बन्ध  उन  लोगों  से  जो  सरकार  की  कार्यवाही

 को  शक  की  नज़र  से  देखते  हैं  ।  हमें  धीरे-धीरे  चलना  है  ।  इसी  कारण  इस  विधेयक  में  यह  प्रस्ताव

 किया  गया  है  कि  जिस  गांव  में  निर्वाचित  ग्राम  प्राधिकार
 की  मांग  वह  सरकार  द्वारा  स्वीकार

 कर  लिया  कौर  वयस्क  मताधिकार  के  भ्राता  पर  निर्वाचन  कराए  जायें  ।  इस  बात  को  ध्यान

 रखा  जा  ये

 गांव  के  मुखिया  की  प्रतिष्ठा  बनाए  रखने  के  यह  उपबन्ध  किया
 गया  है

 कि  वह  ग्राम

 कार  का  पदेन  ग्रध्यक्ष  हो  ।  इन  प्राधिकारों  को  पंचायतों  के  कुछ  कृत्य  सौंपे  गए  हैं  |  उन्हें  ये  पूरे  करने  पड़ेंगें  |

 सरकारी  प्राधिकारियों  द्वारा  अधीक्षण  का  सामान्य  उपबन्ध  भी  किया  गया  है  ।  किन्तु  यह  देखा  जायेगा

 कि  ग्राम  प्राधिकारों  को  बहुत  हद  तक  स्वशासन  दे  दिया  गया  है  |  उन्हें  सामान्य  शक्तियां
 दी

 गई  हैं  कौर

 उनसे  सामान्य  कर्तव्यों  क ेपालन  की  भी  की  जाती  है  ।  ग्रामों  की  अपनी  स्थिति  को  देखते  हुए  शान्ति

 व्यवस्था  बनाये  रखने  या  अपराधों  का  पता  लगाने  के  सम्बन्ध  में  भी  उनसे  कुछ  कृत्यों  के  निवेहन  के

 लिये कहा  गया  है  ।  ये  ग्राम  पंचायतों के  कार्यपालिका  पहलू  के  बारे  में  हैं  ।

 जहां  तक  न्यायिक  पहलू  का  सम्बन्ध  सदन  को  यह  देख  कर  बहुत  ay  होगा
 कि  इन  न्यायालयों

 को  बहुत  से  न्यायिक  कृत्य  सौंपे  गये  हैं  ।  ग्राम  प्राधिकार  के  सदस्यों  की  संख्या  ग्राम  के  कर  देने  वाले  घरों

 की  संख्या  के  भ्रनुसार ५  से  १२  तक  होगी  ।  ये  छोटे-छोटे  गांव  हैं  |  इंसके  लिये  स्वयं  विधेयक  में  व्यवस्था

 की
 गई  यदि  संख्या  बहुत कम  प्रयास  ६०  से  कम  तो  ग्राम  प्राधिकार  में  संख्या  केवल  ५  होगी ।

 इसी  प्रकार  क्रमवार  संख्या  बढ़ती  जायेंगी  प्रौढ़  सब  से  ऊंची  संख्या  १२  है  ।  यह  ग्राम  प्राधिकार  की  रचना
 *

 के  बारे  में  हैं  ।  न्यायालय  की  रचना  के  लिये  उनमें  से  दो  या  तीन  चुने  जायेंगे  ।  यह  दीवानी  के

 साथ  ही  फौजदारी  न्यायालय  भी  होगा  ।  जहां  तक  दीवानी  मामलों  के  न्यायनिर्णयन  का  प्रदान  है  उन्हें

 कुछ  अ्रधिकार दिये  जायेंगे  तथा  फौजदारी  मामलों  का  भी  वे  किसी  सीमा  तक  निर्णय  कर  सकेंगे ।  कुछ

 गम्भीर  are  निकाल
 दिये  गये  हैं  किन्तु  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  भ्रन्तर्गत  अथवा  विशेष  अधिनियमों

 के  अ्रन्तर्गत
 बड़ी  संख्या  में  प्रहरियों  की  जांच  श्र  निर्णय  किया  जा  सकेगा  |  अन्त  कुछ

 मामलों में  पुनः  सुनवाई  की  शक्तियां  हैं  तथा  कुछ  ऐसे  मामलों  में  जिनकी  कल्पना  की  जा  सकती  है  भ्रमित

 का  अधिकार  भी  हो  सकता  उनकी  डिग्रियों  अथवा  आदेशों  का  अरन्य  न्यायिक  व्यवस्था  द्वारा

 निष्पादन  किया  जायेंगा  |

 इस  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  जहां  ग्राम  न्यायालयों  के  निर्माण  रचना  का

 सम्बन्ध  हैं  उनके  कार्य  सामान्य  न्यायालयों  की  भांति  समवर्ती  दौर  मनीपुर  न्यायालय  झ्र धि नियम

 में  दीवानी  ae  दंडाधीश  अथवा  सत्र  न्यायालयों  के  लिये  उपबन्ध  बनाया  गया  है  ।  इसी  तरह

 वहां  न्यायिक  आयुक्त  भी  हैं  ।  मनीपुर  न्यायालय  अधिनियम  के  अन्तर्गत  जो  कुछ  किया  गया

 उसके  भ्र ति रिक्त  इस  विधेयक  के  भ्रन्तर्गत  सामान्य  न्यायालयों  की  शक्तियों  के  साथ-साथ  ग्राम  न्यायालय

 भी
 स्थापित  करने  का  विचार  है  भ्र  aren  हैं  कि  छोटे-छोटे  मामलों  का  फैसला  स्वयं  उनके  साथी  तथा

 गांव  भाई  करेंगे
 |

 मालूम  होगा  कि  जहां  तक  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  न्यायिक  व्यवस्था  के  प्रजातंत्री  करण

 का  प्रशन है  यह  विधेयक  एक  कदम  प्राग  है  ।

 दूसरे  उपबन्धों  का  स्वरूप  सामान्य है
 |  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  श्र  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  अन्तर्गत

 जो
 प्रक्रिया

 है  उसे
 इस

 मामलें  में  आवश्यक  रूप  से  अपनाने  की  जरूरत  नहीं  समझी  गई  ।  सम्पूर्ण  प्रक्रिया
 को  सरल  बनाने  का  यही  कारण  है  ।  इन  दोनों  संहिताओं  के  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  एकत्रित  कर  इस  विधेयक
 में  सम्मिलित  कर  दिये  गये  हैं  क्योंकि  यह  विचार  किया  गया  कि  यदि  उदाहरणाथे  प्रक्रिया  की

 विस्तृत



 ३०  मनीपुर  (  पहाड़ी  क्षेत्रों
 में  ग्रामीण  प्राधिकार  )  विधेयक  १४  PERE

 [  श्री  दातार  |

 रूपरेखा  निर्धारित  की  गई  तो  वह  इन  न्यायालयों  द्वारा  दीवानी  कौर  फौजदारी  सभी  मामलों  के

 निर्णयन  के  लिये  पर्याप्त  होंगे  ।  अतः  यह  देखा  जायगा  कि  व्यवहार  कौर  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  अ्रधीन

 विस्तृत  प्रक्रिया  अथवा  व्यवस्था  रखने  के  स्थान  पर  मुख्य  बातें  इसमें  सम्मिलित  कर  दी
 गई  हैं  कौर

 विचार  हे  कि  जहां  तक  ग्राम  न्यायालयों  को  सौंपे  गये  मामलों  का  सम्बन्ध  है  वे  न्यायनिर्णयन  के  लिये

 सर्वथा  उपयुक्त  हैं  ।  ये  कुछ  उपबन्ध  हैं प्र ौर  मुझे  arene  कि  सभा  इस  विधेयक  की  स्वीकृति  पर

 अनुमोदन  प्रकट  करेंगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया

 [  पण्डित  ठाकर  दास  भार्गव  पीठासीन  हुए  |

 जिले ले०  जोगेश्वर  सिंह  :
 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इसमें

 मनीपुर  के  प्राचीन  जाति  क्षेत्रों  की  वर्तमान  शासन  पद्धति  में  सुधार  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  हैं  ।

 किन्तु  इसमें  यह  ग्रा पत्ति जनक  उपबन्ध  है  कि  ग्राम  प्राधिकार  मुख्य  झ्रायुक्त  द्वारा  मनोनीत  किया

 जायेगा  ।  जब  मनीपुर  में  विधान  सभा  थी  और  मंत्रिपरिषद  उस  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  था  श्र  लोगों

 को  मताधिकार  था  तो  इस  प्रकार  के  प्रतिगामी  उपबन्ध  के  पक्ष  में  कोई  दलील  नहीं  है  ।

 मुख्य  AITAT  को  पूरे  अधिकार  दिये  गये  हैं  तथा  वह  अपनी  इच्छानुसार  काम  कर  सकते  हैं  ।

 इस  कभी  को  दूर  करने  को  आवश्यकता  हैं  ।  ग्राम  प्राधिकार  के  प्रजातन्त्री करण  की  बात  करते  समय  यह

 विस्मृत  कर  दिया  जाता  है  कि  निर्वाचन  भ्रावश्यक  हैं  ।  वर्तमान  उपबन्ध  उसके  प्रजातंत्रिक रण  में

 बाघक  हैँ  ।

 fart  राघवाचारी  (tat HTT)  :  आपने  प्रभी  इसका  स्वागत  किया है  |

 श्री  ले०  जोरावर  fag  :  मैंने  विधेयक  के  कुछ  भागों  का  ही  समर्थन  किया  था  ।  सामान्यतया  मैं

 इसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 एक  बात  प्रौढ़
 है

 ।  स्वयं  मंत्री  महोदय  ने  कहा था  कि  मनीपुर  राज्य  में  ७,०००  वर्ग मील  में

 पहाड़ियां  हैं  ate  घाटियां  केवल  ७००  वर्ग  मील  में  निहित  हैं  ।  विभिन्न  प्राचीन  जातियां  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 फैली  हुई  हैं  शस् गैर  अनादि  काल  से  उनकी  पृथक-पृथक  शासन  प्रणालियां  हैं  ।  कुछ  गांवों  में  प्राचीन  जाति
 की

 अनथक  सेवा  करनें  वाले  व्यक्तियों  को  ग्राम  समिति  का  अध्यक्ष  बना  दिया  गया  है  ।  विधेयक  में  ग्राम

 प्राधिकार  के  श्रेय  को  नियुक्ति  में  खेदपूर्ण  व्यवहार  किया
 गया  है

 ।  कुछ  में  जहां  सरदार  अथवा

 खुल्लकपा  इस  विधेयक  के  अनुसार  ag  उपबन्ध  है  कि  ये  वंश  परम्परागत  खुल्लकपा  ग्राम  प्राधिकार

 का  पदेन  सभापति  होगा  |  जिन  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  है  वहां  ग्राम  प्राधिकार  का  सभापति

 निर्वाचित  सदस्यों  द्वारा  चुना  जायेगा  ।  इस  पद्धति  को  समाप्त  करना  चाहिये  क्योंकि  कृत्रिमता हीन

 afar  जाति  लोग  वर्षों  से  अंधकार  ate  भ्र ज्ञान  का  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  भ्र ौर  गांव  के  मुखिया

 का  दमनकारी  शासन  सह  रहे  हैं  ।

 यदि  सरकार  afar  जाति  जनता  की  सेवा  करना  चाहती  है  तो  उन्हें  पदेन  सभापति  पद्धति  समाप्त

 कर  देनी  चाहिये  ।  ग्राम  जनता  द्वारा  निर्वाचित  व्यक्ति  ही  ग्राम  प्राधिकार  का  सभापति  होना  चाहिये  #

 माननीय  गृह  मंत्री  को  इस  विषय  पर  विचार  करना  चाहियें  |  पुराने  विधेयक  के  इस  खण्ड  को  इस  में

 समाप्त  कर  दिया  गया  हैं  कि  कुष्ट  रोग  से  ग्रस्त  व्यक्ति  मतदान  नहीं  कर  सकेंगे  ।  यह  अत्यन्त

 जनक  खण्ड था  कौर  हटा कर  समुचित  कार्य  किया  गया  है  |  इस  के  स्थान  पर  एक  द्न्य

 अनुशंसा  का  समावेश  किया  जा  सकता है  कि  विकृत  मस्तिष्क  वालें  व्यक्ति  को  मतदान  का  अधिकार

 नदिया  जाये  ।

 मूल  अंग्रेजी



 देर १४  REXR  मनी पर  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्राधिकार )
 विधेयक

 ग्राम  न्यायालयों की  रचना  सम्बन्धी उपबन्ध  का  मैं  स्वागत  करता हूं  ।  इन
 न्यायालयों  के  सदस्य

 ग्राम  प्राधिकार के  लिये  निर्वाचित  सदस्यों  में  से  लिये  जायेंगें
 ।  मनीपुर

 के  पहाड़ी  क्षेत्रों में  पुलिस

 प्रबन्ध  नहीं  था  ।  पुराने  जमाने  में  लम्बू-व्यवस्था  थी  ।  इस  विधेयक  में  लम्बू-व्यवस्था  का  उल्लेख  नहीं  किया

 गया  है  किन्तु  ग्राम  न्यायालयों
 को

 पुलिस  के  कर्तव्य
 भी

 दिये  गये  हैं  ।

 मुकदमों  की  सुनवाई  सम्बन्धी  प्रक्रिया  सरल  कर  दी  गई  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  जनता  में  प्राय

 अज्ञानता  रहती  है  अ्रौर  वें  काननी  दावपेचों  से  अनभिज्ञ  रहते  हित  इसकी  ऑ्रावश्यकता  थी  ।  सम्पूर्ण

 विधेयक  को  देखते  हुए  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  किन्तु  यह  उपबन्ध  वस्तुतः  झ्रापक्तिजनक ह  कि

 ग्राम  प्राधिकार  का  सभापति  नामनिर्देशित  हो  ।

 |  सिहासन  सिंह  विधेयक  में  जहां  अनक  अच्छी  बातें  हैं  वहां

 नाम  निर्देशन  प्रणाली भी  है  ।  यह दघराज्य  की  भांति हैं  ।  नामनिर्देशन  प्रणाली  समाप्त  हो  गई

 राज  जब  हम  सब  संस्थाओं  का  प्रजातन्त्री करण  कर  रहे  हैं  उस  समय  नामनिर्देशन  प्रणाली  नहीं  रहनी

 चाहिये  |  वंश  परम्परा  प्रधान  अथवा  खल्ल कपा  को  पदेन  सभापति  बनाकर  प्रजातन्त्र  के  साथ  निरंकुशता

 मिश्रित  करनें  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  मेरा  विचार  हैं  कि  यह  are  के  यग  की  दृष्टि  से  अनुपयुक्त  है  ।

 पंचायतों  को  व्यापक  अ्रधिकार  दिये  गये  हैं  ।  अनेक  ग्रपराधों की शंका पर की  शंका  पर  उन्हें  गिरफ्तारी  के

 अधिकार  दिये  गये  हैं  ।  श्रीलंका  अपराध ऐसे  हैं  जिनके  लिये  जमानत  नहीं  होती  ।  यदि  कोई  व्यक्ति

 वेश  में  ऐसा  भ्रपराध  कर  बैठता  है  तो  उसे  दण्ड  भोगना  पड़ेगा  |  कौर  फिर  सदा  के  लिये  वह  पंचायत का

 सदस्य  नहीं बन  सकता  ह  ।  यह  उपबन्ध  उचित  नहीं  है  |

 श्राप  ग्राम  पंचायतों  को  कार्यकारी  प्रौढ़  न्यायिक  दोनों  अधिकार  दे  रहे  हैं  ।  उन्हें  दीवानी  प्रौढ़

 फौजदारी दोनों  प्रकार  के  मामले  सुनने  का  अधिकार हैं  |  इतनी  सब  शक्तियों के  होने  पर  इनकी  नामजदगी

 मुख्य  प्रयुक्त  करेगे  ।  इससे  पक्षपात  उत्पन्न  होगा  |  ग्राम  पंचायत  को  कुछ  ऐसे  अधिकार  मिलना

 चाहियें कि  वह  न्यायालय पर  नियंत्रण  रख  सकें  ।  सब  से  अच्छा  तो  यह  होगा  कि
 न्यायालयों  का  चुनाव

 पंचायत में  से  ही  किया  जाये  |  रब  चूंकि  न्यायालय  के  सदस्यों  की  नामज़दगी  उप-श्रमायुक्त  द्वारा  की

 गांव  की  जनता  को  अपने  विचारों  की  अभिव्यक्ति  का  अवसर  नहीं  मिलेगा  ।  यदि  कोई  कठिनाई  हो

 तो  पंचों  द्वारा  निर्वाचित  पांच  व्यक्तियों  की  एक  तालिका  हो  ।  इनमें  से  उप-श्रावित  द्वारा  दो  या  तीन

 व्यक्ति  नामज़द  कर  दिये  जायें  ।  इससे  कठिनाई कम  हो  जायेंगी  ।  ऐसा  होने  पर  ही  विकेन्द्रीकरण  के

 लक्ष्य  की  पूर्ति  होगी  ।

 शि  स०  Fo  मत  )  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  यह  प्रजातंत्रीकरण  को  प्रोत्साहन  देगा  |  प्रजातंत्रिक रण  का  एक  माध्यम  यह  भी
 कि  ग्रामीण  जनता  उत्तरदायित्व  की  भावना  को  विकसित  करे  श्र  स्थानीय  निकाय  स्वायत्तशासी

 ।
 किन्तु  इस  विधेयक  में  इसे  area  कर  दफना  दिया  गया  है  ।  इसमें  मुख्य  च्  को  नामनिर्देशित

 करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  पृष्ठ  ५,  खण्ड  १४  में  जिस  नियन्त्रण  का  उल्लेख  किया  गया  उसकी

 व्याख्या नहीं  की  गई  है  ।

 ग्राम्य  प्राधिकारियों को  गिरफ्तारी  सम्बन्धी  जो  व्यापक  शझ्रधिकार  दिये  गये  हैं  उनका  निर्देश

 किया  गया  है  किसी  भी  राजनैतिक  आन्दोलन  को  कुचलने  के  लिये  इनका  श्रासानीपुरवंक उपयोग  किया
 जा

 सकता  है
 ।

 पृष्ठ  ६,  खण्ड १६,  उपखण्ड ३,  के  भ्रनुसार  ग्राम  प्राधिकार  को  न  केवल  व्यापक  अधिकार

 दिये  गये  हैं  प्रत्युत  गैर-कानूनी  रुप  से  जारी  किये  गये  वारण्ट  पर  गिरफ्तार  करने  के  शिकार  भी  उन्हे

 दिये
 गये

 हैं
 ।

 इस  शक्ति  का  दुरुपयोग  किया  जा  सकता है  ।

 मूल  wast  में  ।



 RR  मनीपुर  (  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्राधिकार  )  विधेयक
 १४  EUS

 Ho
 मंत्र ]

 यह  सर्वविदित  है  कि  कपिल  का  अधिकार  जन्मजात  श्रधघिकार  किन्तु  ग्राम  प्राधिकार  के

 अधीनस्थ  जनता  को  का  अधिकार  नहीं  दिया  गया  है  ।  क्या  श्राज  के  युग  में  इस  प्रकार की  बातें  हो

 सकती हैं  ।  एक  हाथ से  लोगों को  स्वतन्त्रता  देकर  दूसरे हाथ  से  उसे  छीन  लिया  गया है  ।  यदि

 aaa  HAA  सब-डिवीजनल  अधिकारी दया  करें  तो  भले ही  किसी का  कष्ट  निवारण  हो ।

 कदाचित  विरोधी  दलों  के  मामल  में  उप-श्रावित  अपनी  प  मंद  लेंगे  ।

 बमन  पीठासीन हुए  |

 इस  विधेयक  से  वांच्छित  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  होगी  ।  इससे  जनतंत्र को  जन्म  नहीं  होगा

 इससे  का  विकास  नहीं  मंत्री  महोदय  को  इसमें  कुछ  ऐसा  परिवर्तन  करना  चाहिये

 के  वह  जनोपयोगी सिद्ध  हो  ।

 एक  बात  |  उक्त  खण्ड  में  श्राप  देखेंगे  कि  ग्राम  न्यायालयों  को  पक्षों  को  चलने  के  लिये  विस्तृत

 शक्तियां  दी  गई  gata  स्वयं  वकील  हैं  कौर  जानते  हैं  कि  जिन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  अभियोग  चलाया  जाता

 है  उन्हें  पक्ष  बनाया  जाता  है  ।  परन्तु  मुकदमे  के  दौरान  में  यदि  गांवों  के  प्राधिकारी  wey  व्यक्तियों  को

 भी  मुकदमे  में  लाना  चाहें  तो  वह  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  यह  शक्ति  उन्हें  खण्ड  ३४  में  दी  गयी  है  ।  यह

 न्यायशास्त्र के  सिद्धांतों  के  विरुद्ध  लोकतंत्र की  प्रगति  के  लिये  ऐसी  संस्थायें बनाने  चाहियें  जो  लोगों

 को  विकास  में  सहायता  करें  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  से  तो  व्यक्तियों  को  भ्रनावइ्यक  रूप  से  पीड़ित

 किया  जायेगा  |  इसलिये  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अ्रन॒रोध  है  कि  यदि  वह  चाहते  हूं  कि  जनता  का  लोक

 तंत्रात्मक  रूप  से  विकास  हो  तो  उन्हें  इस  विधेयक  पर  विचार  करके  ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  करना

 चाहिये  जिससे  जनता  का  वास्तविक  विकास  हो  ।

 श्री  दातार  :  मुझे  यह  जानकर  हर्ष  gat  कि  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  में  भाग  लिया

 उन्होंने  इस  विधेयक के  उपबन्धों  का  स्वागत  ही  किया  है  ।  परन्तु  कुछ  ऐसे  उपबन्ध  भी  हैं

 जिनकी  फिर  सरकार  का  ध्यान  अ्राकर्षित  कराया  गया  है  कहा  गया  है  कि  वह  उन  पर  विचार

 कर  |  में  इन्हीं  का  उत्तर  देना  चाहता  हूं  ।

 पहला  जिसके  सम्बन्ध  में  म  बताना  चाहता  है  कि  क्या  मध्य-श्रावित को  गांव

 प्राधिकार  में  सदस्यों  को  नामनिर्देशित  करने  की  शक्ति  देनी  चाहिये  ।  यह  सत्य  है  कि  कुछ  मामलों  में

 मुख्य-प्रयुक्त  प्राधिकार  में  कुछ  व्यक्तियों  का  नामनिर्देशन  करने  के  अ्रधिकार  दिये  गये  हैं  प्रौढ़  यह

 इसलिये किया  गया  है  जिससे  जनता  का  वह  जो  प्रबोध  है  तथा  जिनको  इसके  बारे  में  संदेह  इस

 प्रयोग का  विरोध  न  यह  सफल  हो  सके  |  यह  बात  स्पष्ट रूप  से  समझनी  चाहिये  |  हमें  इसका

 भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  पर्वतीय  क्षेत्रों  की  दा  मैदानी  क्षेत्रों  के  समान  नहीं  वहां  की  जनता  सीधी

 निर्दोष  तथा  एक  सीमा  तक  भ्रन्ध-विदवासिनी है  ।  इन  सब  कमियों  के  कारण  ही  जनता  की  भावनायें

 संदेहात्मक  हो  जाती  हैं  ।  इन्हीं  कारणों  से  पति  क्षेत्रों  में  हमें  कुछ  सावधानी  से  4.0  बढ़ना  पड़ता  है  ।

 अन्यथा  जैसा  हम  सोचते  हैं  उस  प्रकार  कार्य  नहीं  होगा
 ।

 जनता  व्यर्थ  ही  यह  सोचेगी
 कि

 कुछ  शक्तियां

 छीन कर  कुछ  ऐस ेव्यक्तियों को  दे  दी  गयी  हैं  जिन्हें  यह  देनी  नहीं  चाहिये  थीं  ।  इसलिये  लोकतंत्र  तथा

 ऐसी  संस्थाओं  के  प्रयोग  यथासंभव  सावधानी  से  करने  होंगे  ।

 में  सभा  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  सभा  का  मनीपुर  के  प्रशासन  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बन्ध

 यह  विषय  इस  सभा  के  अ्रधीक्षण  में  है  कुछ  पदाधिकारियों  तथा  मुख्य-ग्राफिक्स

 के  सम्बन्ध  में  जो  संदेह  व्यक्त  किये  गये  हैं  मैं  उनको  ठीक  नहीं  समझता  |  मुख्य-ग्राफिक्स  भारत  सरकार

 के  काम  करता  है  तथा  हम  इस  सभा  के  प्राधिकार  के  भ्रमित  हैं
 ।

 इसलिये  ऐसे  सभी  मामलों  4,

 मूल  wast  में  |



 १४  नवम्बर  ,  मणिपुर  (  पहाड़ी  क्षेत्रों
 में

 ग्रामीण  प्राधिकार  )
 विधेयक  देदे

 संदेहों  तथा  vara  की  भावनाओं  से  बात  शुरू  नहीं  करनी  चाहिये
 ।

 उनको  परिस्थितियों  के
 लिये

 आवश्यक  सावधानी  तथा  औचित्य  के  अनुसार  काम  करना होगा
 ।

 मैं  पने  माननीय  मित्रों  जिन्होंने  कुछ  प्रा पत्तियां  उठायी  खण्ड  ३  पढ़ने को  कहूंगा  |  खण्ड  हे

 के  उप-खण्ड  (२)  में  कहा  गया  है
 :

 मुख्य  किसी  गांव  की  जनता  के  सामान्य  हितों  शौर  उस
 गांव  के  लिये  निर्वाचित

 पी

 प्राधिकार  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  घोषणा  करेगा

 इसका  यह  मतलब  eat  कि  वह  सामान्य  निर्वाचन  करा  सकेगा  |  तथा  उदाहरणतः  यदि  उप-खण्ड

 (२)  के  झ्रनुसार ऐसी  कोई  घोषणा  नहीं  है  तो  उसको  दो  बातें  ध्यान  में  रख  कर  घोषणा  करनी  होगी  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  जनता  की  मांग  अथवा  इच्छा  दूसरे--यदि मांग  हो  तो--इससे  जनता
 का

 कल्याण  होगा
 |  इसलिये  मुख्य-प्रायुक्त एक एक  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  है  जो  मनमाने  ढंग  से  काम  नहीं  कर

 सकता  |  ग्रादरणीय  सभा  से  मेरा  निवेदन  है  कि  सैद्धांतिक  रूप  से  लोकतंत्र  के  इस  को  ऐसे  क्षेत्र

 में  लागू  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  हमें सावधानी से  काम  करना  होगा  ।  मैं  सभा  को  श्रीनिवासन देता  हूं
 कि

 मुख्य-श्रमायुक्त  उचित  रूप  में  कायें  करेगा  तथा  जैसा  कि  मैंने  बताया  मनमाने  ढंग  से  काम  नहीं
 करेगा

 ॥

 हम  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  हैं  कि  लोकतंत्र का  यह  मनीपुर  क्षेत्र के  निम्न  स्तर  मे ंभी  सफल

 हो  ।  इसलिये  मैं  इस  सभा  को  बता  देना  चाहता  हूं  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  प्रशासन को  उदार

 बनाना  पुर्णतया  लोकतंत्रीय  बनाना है  जो  इन  विशेष  परिस्थितियों  के  अनुकूल  हो  जिनमें हमें  काम

 करना  है  ।  इस  प्रकार  जनता  बढ़ेगी  तथा  निर्वाचित गांव  प्राधिकार की  मांग  करेगी  ।

 गांव  के  जिसको  खुल्लकपा  कहते  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  गया  |  जहां तक  उसका

 सम्बन्ध  में  सभा  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  यह  पद  चला  जाता  है  वहां  वह  पदेन  सभापति

 होगा  ।
 जहां  इस  प्रकार  का  पद  नहीं  होगा  वहां  सभापति  चुना  जायेगा  ।  परन्तु  जहां  यह  पद  वंशानुक्रम

 से  चला  भ्राता  है  वहां  हमें  इन  लोगों  की  भावनाओं  के  सम्बन्ध  में  सावधान  रहना  चाहिये  ।  यह
 ५ १५  ब्य

 जानते  होंगे
 कि  मैदानों  में  भी  जिन  राज्यों  में  गांव  के  मुखिया  वंशानुक्रम  से  होते  हैं  वहां  इस  पद  की  पर्याप्त

 प्रतिष्ठा है  ।  हमें  ऐसे  शिक्षित  व्यक्तियों  के  साथ  व्यवहार  करने  जैसा  कि  मैं  बता  चुका  हूं  कि  जो  संदेह

 करने  वाले  व्यक्ति  हमें  इस  नये  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  सावधान  रहना  है  ।  यदि  में  वह  सभापति

 बन  ही  जाता  है  तो  वह  सारी  संस्था  की  इच्छाओं  को  ठुकरा  नहीं  THAT  |

 गांव
 प्राधिकार

 में  जैसा  कि  मैं  बता  चुका  ५  से  १२  सदस्य  होंगे  तथा  गांव  का  मुखिया एक  ही

 होगा  जो  न्य  सदस्यों  की  इच्छा  के  विपरीत  कोई  कार्य  नहीं  कर  सकता  ।  इन  सभी  बातों  को  समझते  हुए

 जनता  को  यह  बताने  के  लिये
 कि

 इसका  कोई  बुरा  उद्देश्य  नहीं  है  यह  जनता  के  हित  बढ़ाने

 के  लिये  दो  नियंत्रण  जान  बूझ  कर  लगाये  हैं  ।  इसी  कारण  ये  २  नियंत्रण  काम  में  लाये  गये  हैं  तथा

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  यह  प्रयोग  होगा  कौर  जनता  यथासंभव  भ्रधिकाधिक  गांवों  में  निर्वाचित

 गांव  प्राधिकार को  स्वीकार  करेगी

 कोढ़  को  अ्रनहंता  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  गया  है  ।  यह  सच  है  कि  पहले  विधेयक  में  जो  श्री
 वापस

 ले  लिया  गया  यह  एक  saga थी  ।  उसमें  भी  यह  कहा  गया  था  कि  यह  साधारण  कोढ़ के

 सम्बन्ध  में  नहीं  है  अपितु  छूत  से  फैलने  वाले  कोढ़  के  सम्बन्ध  में  है  ।  यह  समझा  गया  कि  यह  रोग  वहां  इतना

 अधिक  नहीं  है  जितना  देश  के  अन्य  भागों  में  ;  इसलिये  यह  श्रनहँता  संविधि  में  नहीं  रहनी  चाहिये  ।

 लिये  यह  हटा  दी  गई  है  ।
 मैने  प्रशा  की  थी

 कि
 माननीय  इस

 को
 हटाने  के  बारे  में  सरकार  को

 धन्यवाद  देंगे  क्योंकि  मानव  होने  के  नाते  इस  रोग  के  रोगी  मत  देने  के  अधिकारी  हैं  ।  यह  धारणा  बना  लेने

 घर
 भी  कि

 एक  व्यक्ति  को  छूत  से  फैलने  वाला  कोढ़  इस  बारे  में  हमें  सावधान  रहना  चाहिये  कि  यह  रोग



 ३  wae  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्राधिकार  )  विधेयक  १४  PEUG

 दातार  ]

 शर  न  फैलने पाये  |  एक  मतदाता  को  छत  से  फैलने  वाले  कोढ़  का  रोगी  होने  के  कारण  ही  करने

 का  कारण  नहीं  ।  इसी  कारण  पहलें  विधेयक  में  गणित  इस  को  हटा  दिया  गया  है  |

 हम  उत्सुक हैं  कि  gare  a  समान  प्रशासन होना  चाहिये  ।  जिस  प्रकार  आलोचना की  गई  है
 उससे

 मुझे  हंसी  भाई  ।  एक  भ्रांत  तो  यह  कहा  गया  था  कि  हमें  प्रशासन  को  उदार  बनाना  चाहिये  तथा  गांव

 प्राधिकारों  को  यथासम्भव  शक्तियां  देनी  चाहियें  ।  दूसरी  कौर  हमें  यह  बताया  गया
 कि

 यदि  गांव  प्राधिकारों

 को
 कुछ  शक्तियां  दे  दी  गयीं  तो  संभव  है  वे  उनका  दुरुपयोग  करें  ।  एक  उदाहरण  दिया

 गया
 कि

 गांव

 प्राधिकारों  को  किसी  व्यक्ति  को  बनाने  की  शक्ति  देने  पर  उसका  उपयोग  राजनीतिक  भ्रान्दोलन

 करने  वालों को  बन्दी  बनाने  के  लिये  किया  जायेगा  |  इसलिये  मेरा  माननीय  मित्र  Aaa  है  कि  ऐसी

 कोई  भावना  न  रखें  कि  इस  उपबन्ध  का  उद्देश्य  राजनीतिक  कार्यकर्ता त्रों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  है
 |

 इस
 समय  भी  दंड-प्रक्रिया  संहिता  के  भ्रमित  गांव  प्राधिकारों को  कुछ  fact दी  गयी  हैँ  ।

 as  ६१  के  पुलिस  अघिनियम  के  गांव  प्रशासन  के  प्रभारी  व्यक्तियों  को  कुछ  बचाव  के  काम  करने

 पड़ते  हैं  तथा  शांति  प्रौढ़  व्यवस्था  बनाये  रखने के  पुलिस  प्राधिकारी  द्वारा  भ्रनुरोध किये  जाने  पर
 वह

 किसी  व्यक्ति  को  बंदी  बना  सकते  हैं  अन्यथा  नहीं  ।  श्राप  देखेंगे  कि  गांव  प्राधिकारों  को  दी  गयी  शक्तियां

 तथा  सौंपे गये  सामान्य  प्रकार  के  हैं  प्रौढ़  ऐसे  नहीं  हैं  जिन  पर  भ्रांति  की  जा  सक े।

 मेरे  माननीय  श्री  सिहासन  सिंह  ने  बताया  कि  दो भ्रम ली  शासन हो  लोकतंत्र  तथा

 जागीरदारी का  मिश्रण  हो  गया  |  यह  जागीरदारी  का  है  ही  नहीं  ।  यह  गांव  प्राधिकार  स्थापित  करने

 का  प्रश्न  है  जो  यथासम्भव  निर्वाचित  होगा  |  उन्हें  कुछ  शक्तियां  निश्चय  ही  देनी  पड़ेंगी
 ।

 उन्होंने  दीवानी  के  मुकदमों  में  किसी  पक्ष  में  कुल  व्यक्तियों  को  लाने  की  शक्ति  पर  भी  आपत्ति
 की

 मैं  उन्हें  बता  देना  चहाता  हूं
 कि

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  भ्रमित  तथा  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के
 अधीन

 दीवानी  के  मुकदमों  में  वादी  waar  प्रतिवादी  बनाये  जाते  हैं
 ।

 तथा  आपराधिक  मुकदमों
 में

 अपराधी
 के

 विरुद्ध  झरोखा-पत्र  बनाया  जाता  है

 ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  समझना  चाहिये  कि  यह  एक  न्यायिक  न्यायाधिकरण

 इसलिये  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  श्रीराम  है  कि  जहां  तक  न्यायिक  पंचायतों  का  सम्बन्ध  वह  इस

 स्थिति  को  स्वीकार  कर  ले  ।  उन्हें  जो  शक्तियां  दी  जाती  हैं  वे  सामान्य  ही  होती  हैं  ।  इन  शक्तियों  इस

 दृष्टिकोण
 से  विचार  करना  उचित  नहीं  होगा  कि  इनका  दुरुपयोग  किया  जायेंगी  ।  मैं  भ्र पने  माननीय

 मित्र  को  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जब  भी  कभी  इन  न्यायिक  शक्तियों  का  प्रयोग
 जायेगा

 तब  यदि  इनका  प्रयोग  ठीक  प्रकार  से  नहीं  किया  जायेगा  तो  उसके  विरुद्ध  अरपिल  की  व्यवस्था  की  गई  है

 at
 यह  भी  याद  रखना  चाहिये  कि  प्रत्येक  मुकदमे  में  पुनरीक्षण  अथवा  जहां  तक  उच्च  न्यायिक  न्यायालयों

 का  सम्बन्ध  है  मुकदमे  के  कागजों  को  मंगा  सकने  की  सामान्य  शक्तियां  दी  गयी  हैं  |

 श्री स०  Fo  मंत्र  :  की  शक्ति  नहीं  है  ।

 NN

 श्री  दातार  :  माननीय  सदस्य  यह  देखेंगे  कि  कागज  मंगाने  की  शक्ति  दी  गयी  है  ।

 श्री वें  do  प०  नायर  )  :  क्या  यह  काफी  है
 ?

 श्री  दातार  :  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  किस  पक्ष  में  अरन्य  व्यक्तियों  को  शामिल  करने  की  शक्ति

 का  न्यायिक  प्रयोग  किया  जायेगा  att  यदि  उनका  दुरुपयोग  हो  तो  स्वाभाविक  ही  है  कि  ऊंचे  न्यायालय

 इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  कोई  न  हो  |

 रोस स०  क०  मत  मेरी  यह  है  कि  ऊंचे
 न  का  ध्यान  प्राकर्तिक  कराने  के  बारे  में

 कोई  उपबन्ध नहीं  है  ।

 क, भ्रंग्रेजी
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 श्री  दातार
 :  एक  सामान्य  उपबन्ध  यह  है  कि  जिला  न्यायाधीश  अथवा  न्यायिक  अ्रायुक्त  मुकदमें

 के  रिकार्ड मंगा  सकते  हैं  ।  ऐसे  मामलों  जिस  व्यक्ति  को  मिलाया  गया  है  वह
 व्यक्ति  उच्च  के

 पास  जा  सकता  हैं  तथा  अपना  नाम  खारिज  करवा  सकता  है
 |

 इसलिये  मे  रा  निवेदन  है  कि  इस
 ara  में

 कोई  गंभीर  बात  नहीं  है  ।

 यह  सुझाव  दिया  गया  कि  सदस्यों  की  एक  तालिका  होनी  चाहिये  तथा  संभव  है  कि

 ग्रा युक्त  गांव  न्यायालयों  में  उचित  व्यतीत
 न

 चुन  सकें
 ।  जैसा  कि  सभा  को  ज्ञात  है  कि  गांव  न्यायालयों

 मैदानों  की  न्यायिक  पंचायतों  जैसी  शक्तियां  दी  जा  रही हैं  ।  यह  समझना  उचित  है  कि  न्यायिक  आयुक्त

 े  समान  कोई  प्राधिकारी  होना  चाहियें  जो  गांव  प्राधिकारों  के  सदस्यों  का  चुनाव  करने
 वाली  समस्त

 सरकारी  व्यवस्था  का  प्रधान  हो  ।  चने  गयें  सभी  व्यक्ति  न्यायिक  कार्यों  को  करने  उपयुक्त  नहीं

 चाहियें  ।  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  समझनी  चाहिए  इसीलिये  न्यायिक  aaa  चुन  अथवा

 गांव  प्राधिकार के  सदस्यों में  से  नाम  निर्देशित  करने  का  प्राधिकार  होना  चाहिये  मेरा  निवेदन
 है किः

 इसके  बारे  में  न्यायिक  आयुक्त  उपयुक्त
 व्यक्ति  है  ।

 खण्ड  १५  पर  प्राप़्ति  उठाई  गई  ।  जहां  तक  खण्ड  १४  का  सम्बन्ध है  alas  ग्रायक्त  एक

 अधीक्षण  प्राधिकारी  है  ।  किन्तु  जहां  तक  अगले  वरिष्ठ  पदाधिकारी  का  सम्बन्ध  है
 वह

 उप विभागीय  दंडाधिकारी  *  होता  है  ।  इन  सभी  पंचायतों  या  ग्राम  अघिकारियों  को  किसी  के
 अ्रधी  क्षण

 के

 अधीन  काम  करना  पड़ता  है  ।  उपविभागीय  पदाधिकारी  या  दंडाधिकारी  वह  व्यवित  होता  है  जिसे

 इन  ग्राम  प्राधिकारों  के  कार्यों  का  भ्र धी क्षण  करना  होता  है  ।  मैं  इस  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि

 पंचायतें या  नगरपालिकीयें या  जिला  बोर्ड  जैसी  सभी  स्वायत्तशासी  aes  के  सम्बन्ध  में

 अधिकार  या  शाक्ति  कलक्टर  या  उप-झ्रायक्त या  जिला  दंडादेश  को  दी  गयी  है  ताकि  वे  aq  कि

 प्रत्येक  कार्य  उचित  रूप  से  किया  जाये  |

 श्री  म०  क०  मंत्र  :  आपने  बताया  है  कि  प्रदान  आयुक्त  शर  उप-श्रमायुक्त  कौर  उप विभागीय

 पदाधिकारियों  को  भ्र धी क्षण  का  अ्रधिकार  दिया  गया  है  ।  किन्तु  यह  भेदभाव  किया  गया  है  कि  प्रधान

 श्रावित  को  अधीक्षण  का  अधिकार  दिया  गया  है  कौर  उप-श्रावित  तथा  उपविभागीय  पदाधिकारी

 अधीक्षण  श्र  नियंत्रण  की  शक्ति  दी  गयी  है  ।

 श्री  दातार  :  खंड  १४  में  शब्द  इस  प्रकार  हैं  अ्रधीक्षण  के  अर्ध  ।  प्रधान  अ्रायक्त

 यह  सामान्य  अ्रघीक्षण  करायेगा  |  उप-श्रावित  तथा  उप विभागीय  दंडाधिकारी  का  सभी  ग्राम  भ्र धि कारियों

 पर  पुरा  नियंत्रण  रहेगा  |  हमें  यह  बात  भूलनी  नहीं  चाहिये  कि  आखिर ये  ग्राम  प्राधिकार  भी  गलती  कर

 सकते ह  ।  य॑  सभी  लोकतंत्रात्मक संस्थायें  निचय  ही  उचित  रूप  से  कार्य  करेंगी  |  किन्तु  ऐसे  waar हो

 सकते  यद्यपि  वे  बहुत  थोड़े  जबकि  वे  ठीक  से  काम  न  करें  इसलिये उनके  उचित  पर्यवेक्षण

 शर  उस  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  विधि  में  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  हमें  ऐसे  मामले  भी  मालम  हैं  जहां

 बड़ी-बड़ी  नगरपालिकायें  बंद  कर  दी  गयी  कौर  इसलिये  सरकार  को  कौर  उसके  पदाधिकारियों

 को  उन  पर  नियंत्रण  रखने  का  अ्रधिकार  होगा  ।  शौर  उस  नियंत्रण  की  पराकाष्ठा  उस  संस्था  को  बंद  कर

 देना  होगा
 ।

 अगला  वरिष्ठ  अधिकारी  प्रधान  प्रायमरी  नहीं  हो  सकता  |  वह  अ्रधिकारी  एक  विभाग

 का  भारसाधक  अधिकारी  होगा  इसी  कारण  उपविभागीय  पदाधिकारी  या  दंडाधीश  को  उसके  बाद

 नियंत्रण  का  भ्र धि कार  दिया  गया  है  भ्र ौर  सामान्य  नियंत्रण  या  अ्रधीक्षण  प्रधान  ।  अतः  इन

 दोनों  के  बीच  मुझे  कोई  भ्र नुरू पता  नहीं  दिखाई  देती  कौर  मैं
 सभा

 को
 फिर

 से
 बता  देना  चाहता  हूं  कि  हम

 यह  न  मान  लें  कि  पदाधिकारी जनता  के  विरुद्ध  सभा  के  इस  अधिनियम के  उपबन्धों को  विफल  बनाने

 कलिमे
 mast  मे ं।

 1Sub-divisional  Magistrate
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 अपनी  शक्तियों  का  प्रयोग  करेंगे  ।  उन्हें  सामान्य  शक्तियां  दी  गयी  हैं  प्रौढ़  इसमें  संदेह  का  कोई  कारण  नहीं

 है  कि  इन  शक्तियों का  मनमाने  ढंग  से  उपयोग  किया  जायेगा  |

 मैं  समझता  हुं  कि  मैने  सभी  पहलुओं का  विवेचन  किया  है  ate  मैं  सभा  को  बिताने  चाहता हूं

 कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  ofan  हद  तक  प्रशासन  को  लोकतंत्रात्मक  बनाना  है  जो  सरकार  की

 सावधानी  से  बढ़ने  की  इच्छा  के  अनुरूप  होगा  ताकि  अप्रत्यक्ष  ढंग  से  भी  कोई  संदेह  न  रहे  !

 श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी  :  श्रमिक  क्षेत्राधिकार  के
 बारे  में  क्या  है

 ?

 महोदय
 :

 क्या  कोई  उल्लेख  है
 ?

 श्री  दातार  :  मेंने  सभी  बातों  का  विवेचन  किया है  |

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  मनीपुर  राज्य  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  गांव  प्राधिकारों  के  गठन  दौर  कृत्यों  सम्बन्धी  विधि

 का  समेकन  प्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 सभापति  महोदय  :  केवल  तीन  संशोधन  हैं  कौर  वें  सरकारी  संशोधन  हैं  ।

 श्री  दातार
 :

 वे  केवल  पूरे  नाम  में  हैं  ।

 खंड  २--परिभाषायें

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  १३

 of  Manipurਂ  राज्य  )  कै  स्थान  पर  ‘Union  Territory  of  Manipurਂ

 संघ  राज्य  रखा  जाये  ।

 श्री  दातार |

 गर्भवती  सहोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 खंड  २,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बना

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  २,  संशोधित  रूप  विधेयक  म॑  जोड़  दिया  गया

 सभापति  महोदय  :  अरब  हम  खंड  ३  से  ५८  श्र  भ्रनुसूची  पर  वाद-विवाद  प्रारम्भ  करेंगे  ।

 ठाकर  दास  भागने  )  :  यह  विधेयक  मणिपुर  में  लोकतंत्र  लागू  करने  के  लिये  रखा

 गया  है  कौर  मुझे  आशंका  है  कि  इस  ग्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  हमने  पूरा-पूरा  ध्यान नहीं  दिया  है  ।

 धारा  उपखंड  २  के  सम्बन्ध  में  आलोचना  करते  हुए  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  सरकार

 का  दावा  न्यायोचित  नहीं  है  क्योंकि  सरकार  ने  यह  कहा  था  कि  जहां  मांग  होगी  वहीं  लोकतंत्रात्मक

 निकाय  स्थापित
 किया  जायेगा  अन्यथा  वहू  केवल

 नामनिर्देशन
 करेगी  ।  मैं  नहीं  जानता

 कि
 माननीय  गृह

 मंत्री  उस  उपखंड  की  क्या  व्याख्या  करते  हैँ  ?  मेरे  विचार  से  उनका  उद्देश्य  यह  है  कि  किसी  गांव  की  जनता

 के  सामान्य हित  या  मांग  को
 ध्यान

 में  रखते  हुए  सरकार  एक  अधिसूचना  द्वारा  घोषणा  करेगी
 ।  किन्तु

 अदि  मांग न  हो
 तो

 उससे  सरकार  को  यह  घोषणा  करने  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  कि  द्रमुक  क्षेत्र  में  एक

 निर्वाचित  ग्राम  प्राधिकार  होगा  ।  मेरे  विचार  से  यह  आलोचना  ठीक  नहीं  है  कि
 सरकार  वास्तव

 में

 मूल  wast  में  ।



 १४  RENE  मनीपुर  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्राधिकार )
 विधेयक  ३७

 लोकतंत्र  स्थापित  नहीं  करना  चाहती  ।  जहां  मांग  न  वहां  भी  एक  निर्वाचित ग्राम  प्राधिकार  स्थापित

 करने  के  लिये  सरकार  पूर्णतया  सक्षम  है  ।  यदि  मेरा  कथन  ठीक  हो  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार

 सभी  मामलों  चाहे  मांग  हो  या  न  अपनी नीति  |  जहां  सरकार  को  यह  प्रतीत  हो  कि

 तंत्र  अच्छी  तरह  नहीं  चलेगा  वहां  वह  लोकतंत्र  स्थापित  न  करे  प्रौढ़  वह  इस  पर  विचार  कर  सकती है  कि

 वहां  मांग  है  या  नहीं  किन्तु  यदि  माननीय  सदस्यों  की  व्याख्या  ठीक  तो  उपखंड  (२)  के  उपबन्धों से

 सहमत  होना  कठिन है  |  किन्तु  यह  समझते  हुए  कि  मेरी  व्याख्या  बिलकुल  भिन्न  में  उपखंड  (२)  का

 समर्थन  करना  भी  उचित  समझता  हूं  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 किन्तु  साथ  ही  यह  प्रतीत  होता  है  कि  विधेयक  में  वास्तव  में  लोकतंत्र  की  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 जब  तक  इन  ग्राम  प्राधिकारों  को  निधियां  सौंपने  भ्रौर  स्थानीय  दशकों  या  स्थानीय  स्वानासन  से  सम्बन्धित

 ऐसे  मामलों
 के

 विषय  में  कुछ  दाक्तियां  देने
 की

 व्यवस्था  नहीं
 की

 जाती  तब
 तक  हम  यह  किस  प्रकार  कह

 सकते  हैं  कि  हम  इस  विधेयक से  एक  लोकतंत्रात्मक व्यवस्था  कर  रहे  यह  ठीक  है  कि  दीवानी  कौर

 फौजदारी  शक्तियां  दी  गयी  हैं  ।  यद्यपि वह  नये  प्रकार  का  प्रयोग है  दौर  हम  नहीं  जानते  कि  ae  किस

 प्रकार  वह  शक्तियां  दी  जाने  में  मझे  कोई  भ्रांति  नहीं  है  ।  खंड  ३,  के  प्रधान  सरकार

 द्वारा  जारी  को  गयी  घोषणा  कौर  अधिसूचना  व्यस्क  मताधिकार  से  ग्राम  प्राधिकार  के  सदस्य  निर्वाचित

 किये  जायेंगे  |  हम  जानना  चाहते  हे  कि  क्या  महिलायें  को  भी  व्यस्क  मताधिकार  प्राप्त  होगा  ।  खंड  ४५३

 में  कहा  गया  है  कि  भी  महिला  उसकी  इच्छा के  विरुद्ध  किसी  ग्राम  न्यायालय  के  समक्ष  एक

 अ्राभयक्त  या  एक  पक्ष  या  एक  गवाह  के  रूप  में  उपस्थित  होने  के  लिये  बाध्य  नहीं  किया  जायेगा  किन्तु

 एक  वग  के  रूप  में  महिलाओं  को  भ्रपवरजित किया  गया  है  ।  ग्राम  प्राधिकार में  भी  यदि  महिलायें  निर्वाचित

 होती हूं  तो  कोई  कारण  नहीं  है  कि  वे  प्राधिकार  में  क्यों  न  बैठे  कौर  उस  दक्षा  में  खंड  ५३  को  भ्र धि नियमित

 करने का  में  कोई  कारण  हीं  देखता  ।

 में  समझता  था  कि  इस  प्रकार  के  विधेयक  में  सबसे  पहली  यह  बात  दिखायी  देती  कि  ऐसे  ग्राम

 निकाय  के  कया  कार्य  रोक  शक्तियां  किन्तु  जिस  प्रकार  की  कुछ  शक्तियां  उन्हें  दी  गयी  हैं  वे  एक  प्रकार

 के  दायित्व  या  निर्बन्धन  के  रूप  में  ।  में  समझता  था  कि  गांव  की  रहने  की  व्यवस्था  दिक्षा  या

 meq  उपयोगी  विभागो ंके  सम्बन्ध  में  उन्हें
 कुछ

 शाक्ति  wit  कुछ  वित्तीय  स्वायत्ता  दी  जायेगी  कौर  उन्हें

 सरकार से  कुछ
 धन  भी  मिलेगा  ।  किन्तु मैं  देखता हूं  कि  विधेयक में  इस  ara  का  कोई  उपबन्ध

 नहीं है  ।

 दीवानी  भ्र दाल तों  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  कि  प्रतिवादी  का  तर्क  कया  होगा  जबकि

 वादी
 की

 जबानी
 याचिका  का  कुछ  सार  रजिस्टर  में  दर्जें  किया  जा  सकता  है  ।  भ्रांति  या  रादेश  जारी

 करने
 के

 लिये  उपबन्ध है  किन्तु  यदि  प्रतिवादी के  तंक  वाद  का  विषय  इरादी  सब  मौखिक  ही  रहे

 यह  नहीं  समझ  पाता  कि  वह  कायम  किस  प्रकार  जारी  रखना  संभव  होगा  ।  यह  मैं  भली  भांति  समझता

 कि  वह  व्यवस्था  संगठित  या  शिक्षित  लोगों  के  लिये  नहीं  की  गयी  है  कौर  इसीलिये  मैं  उसका  समर्थन  करता

 हूं
 ।

 वह  एक  प्रगति  स्थानापन्न  व्यवस्था  है  ।  किन्तु  मैं  नहीं  जानता  कि  वह  प्रयोग  कहां  तक  कार्यान्वित

 होगा ।

 दंड  विधि
 के

 सम्बन्ध  में  उन्हें  कुछ  पुलिस  शक्तियां
 प्रौर

 पुलिस  कार्यों  का  दायित्व  भी  दिया  गया

 किन्तु  में  यह  नहीं  समझ  पाता  कि  किसी  विशिष्ट  मामले  में  यह  किस  प्रकार  सिद्ध  किया  जा  सकेगा  कि

 द्रमुक  व्यक्ति  अ्रपराधी  है ंजबकि  एक  निर्वाचित ग्राम  प्राधिकार  नियुक्त  किया  जाता  है  तौर  कते व्य च्युत

 होने  जैसी
 ! इन

 सब  बातों  के  लिये  उत्त  रदायी  ठहराया  जाता  है
 ।
 मैं  केवल  उसे  लागू  करने  की  sfoaré



 शप  मनीपुर  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्राधिकार  )  विधेयक  १४  १९५६

 [ ofsa  ठाकर  दास  भागंव |

 देखता  हुं  ।  ग्राम  प्राधिकार  को  पुलिस  शक्तियां  जो  दी  गयी  हैं  किन्तु मेरे  विचार  न्यायालयों  के  सम्बन्ध में

 पर्याप्त  शक्तियां  नहीं  दी
 गयी  हैं  ।  आदा  है  कि  इस  प्रयोग  के  बाद  झर  इस  समाधान  के  बाद  कि  पंचायतें

 ठीक  काम  कर  रही  वह  उन्हें  श्रधघधिक  शक्तियां  देंगे  ।

 किन्तु  मेरी  मुख्य  कठिनाई  यह  है  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  पंचायतों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  सामान्यतया

 उन्हें  स्थापित  चाहे  मांग  हो  या  न  हो  |  श्राखिर वहां केवल वहां  केवल  १,३००  गांव  कौर  सिफ॑  ५  लाख  जनसंख्या

 है  श्र  मैं  समझता  हूं  कि  पंचायतें  बहुत  weal  तरह  काम  करेंगी  क्योंकि  नियम  बहुत  सरल है  ।  फिर  मैं

 इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  जोर  ध्यान  दे  कि  इन  पंचायतों  को  पर्याप्त  निधियां

 दी  जायें  ताकि  वे  जन  साधारण के  लिये  हितकारी  कार्यवाही  कर  सकें  ।  अन्यथा  उन्हें  केवल  ऐसी  शक्तियां

 देन ेसे  जिनसे वे  न्यायिक  रूप  से  मामलों  का  निर्णय  कर  पंचायतें  एक  बोझ  कौर  भ्रष्टाचार के  रूप  में

 प्रतीत  होंगी  जनता  उन्हें  पसंद  न  करेंगी  श्राप  जो  भलाई  जिस  तरह  चाहते  f  वह  उस  प्रकार  न

 की  जा  सकेगी  |  इन  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  |

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी  :  सामान्यतया  में  इस  विधेयक  का  विरोध  नहीं  करना  चाहता  किन्तु  इसमें  एक

 बहुत  बड़ी  त्रुटि  मालूम  होती  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  खंड  ३०  से  ४५  के  उपबन्धों  पर  विचार

 करें  ।  क्षेत्राधिकार  के  सम्बन्ध  में  में  यह  देखता  हूं  कि  इन  ग्राम  न्यायालयों  को  अ्रसीमिता  क्षेत्राधिकार  दिया

 गया है  |  खंड  ३०  के  उपबन्ध  के  दीवानी  मामलों  में  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार के  सम्बन्ध  में

 संविदाओं  का  बकाया  चल  सम्पत्ति  की  पुन:प्राप्ति  कौर  चल  संपत्ति  को  हानि  पहुंचाने  या  गलत  तरीके

 से  लें  लेने के  लिये  क्षतिपूर्ति  Tc कदमों में  कोई  सीमा  नहीं  रखी  गयी है  ।  पात्रों  द्वारा  wafer  प्रवेश से  हानि  के

 मुकदमें  के  सम्बन्ध  में  ही  केवल  यह  कहा  गया  है
 कि

 मुकदमा  ५००  रुपये  सें  अधिक  के  मूल्य  का  नहीं  होगा
 |

 अन्य  सभी  मामलों  में  ग्राम  न्यायालयों  को  असीमित  क्षेत्राधिकार  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  हम  जिला

 व्यवहार  न्यायालय  तथा  अन्य  सभी  न्यायालयों  का  क्षेत्राधिकार  निरर्थक  बना  रहे  हैं  कौर  एं

 मुकदमों  में  केवल  ग्राम  न्यायालयों  का  ही  क्षेत्राधिकार  रह  जायेगा  ।  इस  प्रकार  उन  सभी  नागरिकों  के  प्रति

 उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजाकर  रहना  एक  बड़ा  अन्याय  होगा  ।  वित्तीय  क्षेत्राधिकार  के  सम्बन्ध  में

 सदा  ही  सीमित  क्षेत्राधिकार  होता  है  प्रौर  यदि  वह  वित्तीय  क्षेत्राधिकार  वहां  न  रखा  तो  उसका  यह

 अर्थ  होगा  कि  उन  न्यायालयों  को  भ्र सीमित  वित्तीय  मूल्य  के  मुकदमों  का  hae  करने  का  क्षेत्राधिकार

 रहेंगा  ।  भारत  के  सभी  नागरिक  मनीपुर  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जा  सकते  हैं  कौर  उस  क्षेत्र में  ग्लाइडर दे  सकते

 हैं  वहां  से  माल  मंगा  सकते  हैं  |  इस  प्रकार  वाद  का  कारण  वहां  उत्पन्न  हो  सकता  है  ।  ऐसी  ददा  में

 उन  लोगों  के  मुकदमों  का  किस  प्रकार
 निर्णय  किया  जायेगा  ?  वे

 तो  उन  सामान्य  उपचारों  से  भी  वंचित

 रहेंगे  जिनकी  व्यवस्था  संविधान  में  की  गयी है
 ।  मेरा  यह  निवेदन  यह  त्रुटि  इसी  प्रकार  दूर

 की  जायें  ।

 fat  दातार  :  मेरे  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  कहा  है  कि  इन  ग्राम-प्राधिकारों  को  WAST

 देने  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  रखें  गये  हैं  ।  अनुदान  देने  के  लिये  कोई  अ्रधिनियम  आवश्यक  नहीं

 होता  |  वह  कार्यपालिका  का  कार्य  है  और  मैँ  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  कार्य  जहां-जहां  किये

 मनीपुर  सरकार  के  लियें  इन  ग्राम  प्राधिकारों
 को

 भ्रनुदान  देना  जरूरी  होगा  |  कुछ  मामलों  में  गांव

 बहुत  छोटे  होते  हैं  कौर  कुछ  मामलों  में  जहां  केवल  २२  करदाता  गांव  कर  भी  बहुत  बड़ा  न  होगा  ।

 फिर  भी  जहां  झ्रावश्यक  सरकार  अनुदान  देगी  कौर  उसके  लिये  इस  विधेयक  में  कोई  उपबन्ध  जरूरी

 नहीं है
 |

 महिलाओं  के  सम्बन्ध  मुझे  इस  संदेह  की  आशा  नहीं  थी  ।  महिलाओं  को  ग्राम  न्यायालय  के  समक्ष

 उपस्थित  होने  के  लिये  बाध्य
 नहीं  किया  यह  बात  नहीं

 कि
 वे

 न्
 न

 के
 समक्ष  उपस्थित

 नहीं  हो

 मूल  faci  में  |



 ३६ १४  VEYR  मणिपुर  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्राधिकार  )  विधेयक

 सकतीं  |  उदाहरण  के  लियें  जब  महिलाओं  को  गवाहों  के  रूप  में  या  मुकदम ेके
 किसी  पक्ष  में  होने  के

 नाते  बुलाया  जाये  तो  उन्हें  उपस्थित होने  के  लिये  बाध्य  नहीं  किया  जायेगा  ।

 ठाकर दास  भागने  :
 जब  उन

 पर  अभियोग  लगाया  जाये  तब  भी  नहीं  ?

 fart  दातार  :  जब  उन  पर  अभियोग  लगाया  जाता  है  तो  स्थिति  ही  ऐसी  होती  ट्रै
 ।

 माननीय  सदस्य

 महोदय  :  भी  उसी  श्रेणी  में  सम्मिलित  है  ।

 शो  दातार  :  उसमें  कहा  गया है
 :

 स्त्री  को  उसकी  इच्छा  के  विरुद्ध  पक्ष  गवाह  के  रूप  में  ग्राम  न्यायालय

 में  उपस्थित  होने  के  लिये  विवाद  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 जहां  तक  इसका  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  की  दाद  देनी  चाहिये  कि  यह  स्त्रियों  के

 अधिक  पक्ष में  है  ।  इसी  प्रकार का  उपबन्ध  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  किया  गया  है  ।  जब  पूछ-ताछ  अथवा

 जांच-पड़ताल  के  लियें  किसी  स्त्री  का  साक्ष्य  लेना  आवश्यक  तो  कहा  यह  जाता  है  कि  पुलिस  पदाधिकारी

 को  स्वयं  उस  स्त्री  के  घर  जाना  उस  स्त्री  को  थाने  पर  कराने  के  लिये  विवश  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 यह  बड़ा  प्रगतिशील  ढंग  का  उपबन्ध  है  ।  इसका  तात्पर्य  यह  नहीं  कि  सारे  मामलों  में  हम  स्त्रियों  के  अधिकार

 छीने ले  रहे  हैं  ।

 पूरी  टेक  चन्द  कया  स्त्री  की  अनुपस्थिति में  उसके  लिये  दण्ड  की

 व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ?

 श्री  दातार  :  वह  स्वयं  श्री  सकती  है  या  उसका  कोई  अभिकर्ता  a  सकता  है  AAT  उसके  निवास

 स्थान  फर  ही  न्यायालय  लग  सकता  है  तथा  किसी  ey  स्थान  पर  न्यायालय  लगाने  पर  भी  कोई  झ्रापत्ति

 नहीं
 की  जा  सकती  क्योंकि  श्राप  दंड  प्रक्रिया  संहिता में

 इसी  प्रकार
 के

 उपबन्ध  के
 लिये  पहलें  ही  अनुमति

 दें  चुके  जहां तक  खण्ड  ५३  का  सम्बन्ध  है  उसमें  स्त्री  का  उल्लेख  करने  से  कम  से  कम  उसके  मत  देने

 के  प्रतीक  के  सम्बन्ध  में  कोई  शंका  नहीं  होनी  चाहिये  |  जहां  तक  मत  देने  का  सम्बन्ध  है  वयस्क

 शिकार  के  अ्रधीन  सम्पूर्ण  भारत  की  स्त्रियों  श्र  पुरुषों  को  यह  भ्र धि कार  दिया  जा  चुका  है
 ।  वह  शक्ति

 वापिस  नहीं  ली  गई  है  ।  यह  मानने  का  कोई  श्रौचित्य  नहीं  कि  इसमें  कोई  ऐसा  गोलमाल  है  जिससे  स्त्रियों

 को  उनके  उचित  अधिकारों का  प्रयोग  करने  से  वंचित  रखा  गया हो  ।  यहां  wea  का  प्रयोग

 किया  गया  है
 ।

 यह  स्त्री  के  ऊपर  निर्भर  करेंगा  |  यदि  वह  चाहे  तो  व्यवहार  प्रथम  दण्ड  न्यायालय  के  सम्मुख

 उपस्थित हो  सकती  है  ।  यहां  यह  कहा  गया  है  कि  किसी  स्त्री  को  किसी  न्यायालय  विशेष  में  उसकी  इच्छा

 के  विपरीत  उपस्थित  होने  के  लिये  fae  नहीं  किया  जा  सकता  ।  शब्द  पर  ध्यान  दीजिये  ।

 साक्ष्य  अधिनियम  में  भी  उन्होंने  बड़ी  बुद्धिमत्ता  से  इन्हीं  दाब्दों  का  प्रयोग  किया  है  ae  वे  ही  यहां  लें  लिये
 गये  हैं  |  उसमें  शब्द  प्रयोग  किया  गया  है  यह  बिलकुल  उसकी  इच्छा  पर  निर्भर  करेगा

 कि  वह  यदि  चाहे
 तो

 किसी  मामले  में  उपस्थित  हो  सकती  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  व्यवहार  न्यायालयों  के  सीमित  वित्त  सम्बन्धी  क्षेत्राधिकार  का  उल्लेख  किया

 है  ।  प्राविधिक  अथवा  सिद्धांत  की  दृष्टि  से  हो  सकता  है  कि  मेरे  मित्र  का  कथन  सही  हो  कि  न्यायालयों  के

 क्षेत्राधिकार  की  कोई  सीमा  ही  नहीं  है  ।  किन्तु  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  उनके  वित्त  सम्बन्धी  साधन  असीमित

 नहीं हैं  ।

 मिल  अंग्रेजी  में  ।



 Vo  नयें  घवार मनीपुर  क्षेत्रो ंमें  ग्रामीण  र  MW  १९  ५६

 ह
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 माननीय  सदस्य

 को  झ्रापत्ति यह  थ  त्रिवेदी  को  कुछ  वस्तुओं
 के  सम्भरण  का  ठेका  पहाड़ी  इलाकों  सै  मिलता  जाता  तो  बह  उन  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  में  श्री

 जायेंगे  ।

 श्री  दातार  :  इसमें  भी  ये  शक्तियां  समवर्ती  हैं  ।  मैंने  यही  बताया
 था

 कि  वे  भी  सम्पूर्ण  शर्वितयां

 नहीं  हैं  |

 ईद वरन  करे  किन्तु  यदि  कोई  ऐसा  ग्रामीण  हो  जो  मेरे  माननीय  मित्र  पर  १०,०००  रुपये  का

 मुकदमा  दायर  कर  दे  श्र  उन  पर  डिगरी  हो  जाये  कौर  यदि  उचित  न्याय  न  हो  तो  जिला  न्यायाधीश

 सारे  मामलें  की  तहकीकात  करके  मुकदमे  की  सुनवाई  का  ७  जारी  कर  सकता  है  क्योंकि  खण्ड

 ४३  के  परन्तुक  में  कहा  गया  है  कि  जब  कभी  वह  यह  देखें
 कि  उचित  न्याय  नहीं  किया  गया  तो

 स्वाभाविक  है  कि  ऐसे  मामलों  में  उचित  व्यवस्था  की  जा  |

 fat उ०  म्‌०  त्रिवेदी  :  उचित  न्याय  न  हने  का  तात्या  है
 ?

 मेरा  तो  कहना यह  है  कि  सरकार एक

 राशि  निश्चित  क्यों  नहीं  कर  देती  जैसा  कि  जानवरों  द्वारा  अनधिकार  प्रवेश  से  की  गई  हानि  के  बारे  रें

 वध  है  कि  यह  राशि  १००  रुपये  के  प्राप़्त  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिये  |

 tat  दातार  :  सिद्धांत  रूप  से  मेरे  माननीय  मित्र  का  कथन  सही  है  किन्तु  वास्तव  में  ऐसे

 बहत  ही  कम  होंगे  कौर  केवल  उस  जिसमें  धन  का  उल्लेख  किया  गया है  वह  इस  कारण है  कि  इस

 प्रकार  के  मामलें  उत्पन्न  हो  सकते  इसलिये  हानि  की  पति  की  जाती  है  ।  ऐसा  बहुत  छोटे  गांवों में  होता

 है  ।  यद्यपि उनकी  संख्या  १,३००  जान  पड़ती  है  किन्तु  उसकी  जनसंख्या  एक  लाख  कौर  कुछ  हजार है  |

 श्री ह ५  Go  नायर  :  में  समझता  हूं  कि  वहां  मुकदमेबाजी  नहीं  होगी  ।

 श्री  दातार  :  इस  कारण  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  परिवतेंन  करने  की  कोई  आवश्यकता  ही  नहीं

 है  ।  ये  शक्तियां उन  मामलों  का  निबटारा  करने  के  लिये  दी  जानी  हैं  जिनमें
 इस

 प्रकार
 के

 अ्रभियोग

 बहुत  कम  राशि  के  हों  ।
 अधिकांश  मामलों  में  यह  राशि  १००

 रुपये  से  कम
 की  इस  कारण  इस

 sofa  विशेष  की  कोई  महत्ता नहीं  है  ।

 ठाकर  दास  भार्गव  :  खण्ड ३  (२)  के  विषय  में  क्या  होगा
 ?

 श्री  दातार  :  जहां तक  खण्ड  ३  (२)  का  सम्बन्ध  जिस  समय  मैंने  खण्ड  का  सम्पूर्ण  प्रयोजन

 बताया था  उस  समय  माननीय  सदस्य  उपस्थित  नहीं  थे
 ।

 यदि  श्राप  अ्रनुमति दें  तो  मैं  उसकी  पुनरुक्ति

 कर दू  |

 ठाकर  दास  भागने  :  मैं  उस  समय  उपस्थित  था  किन्तु  आपत्ति  किसी  aa  व्यक्ति  ने

 की  थी  |

 कशो  दातार  :  मुझे  वह  बात  फिर  बताने  में  कोई  भ्रांति  नहीं  है  रोक  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें

 हो  मैं  उसका  प्रयोजन
 भो

 बताने  के  लिये  न्यारे  किन्तु  संक्षेप  में  दो  वाक्यों  में  मैँ  यही  कहना  चाहता  हुं  कि

 लोकतंत्रीय  संस्थानों  का  यह  प्रयोग  बड़ी  सावधानी  से  किया  जाना  चाहिये  |  गांवों के  लोग  बड़े

 हैं  किन्तु  वे  ईमानदार  होते  हैं  प्रौढ़  हमें  यह  समझना  है  कि  वे  बड़े  अ्रन्धविद्वासी  हैं  ।  इसके

 परिणामस्वरूप जो  भी  नई  चीज  लागू  की  जाती  है  उसको  वे  सन्देह  की  दृष्टि  से  देखते  हैं  ।  इसी  कारण

 कहा  यह  गया  है
 कि

 लोकतंत्रात्मक  ग्राम  व्यवस्था  का  प्रयोग हमें  सावधानी  से  करना  चाहिये  |  मैं

 माननीय  मित्र  से  निवेदन  करना  चाहूंगा
 कि

 इन  शब्दों  का  निर्वचन  सदैव  सहानुभूतिपूर्ण  ढंग  से  किया

 जायेगा  |  जहां  कहों  जनता  चाहेगी  मख्याथक्त किसी  भी  ग्राम  को  एक  निर्वाचित ग्राम  प्राधिकार  बनाने

 fam  waar  में  |



 १४  2EYR  मनीपुर  क्षेत्रों
 में

 ग्रामीण  प्राधिकार  )  विधेयक  ¥2

 के  अधिकार से  वंचित  नहीं  करेंगे  ।  के  सामान्य  हित  तौर  उसकी  मांग  को  देखते  हुएਂ  शब्दों

 को  शंका  की  दृष्टि  से  देखने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  लोकतंत्र  रूपी  पौदे को  हम  इस  वातावरण  में

 जिसकी  कुछ  aqua  परिस्थितियां  लगाना  चाहतें

 महोदय  चूंकि  यह  प्रस्ताव खण्ड  २  से  ५८  के  बारे  में  किया  गया  मुझे  खण्ड
 ८  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  का
 एक

 संशोधन  प्राप्त  हुआ  है
 ।

 अरब  मैं
 ताव  में  रूप-भेद  करने  के  लिये  सभा

 की  प्रनीती  चाहूंगा  |

 दातार
 माननीय  सदस्य  द्वारा  बताई  गई  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 ही  यह
 संशोधन

 प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  श्रनहंता  आजीवन  बनी  रह  सकती  इस  कारण  हमने

 यह  संशोधन  पुरःस्थापित  किया  है  जिसके  भ्रनुसार  श्रीलता  दूर  की  जा  सकती  ह्

 महोदय  :  पहले  खण्ड  ३  से  ७  पर  सभा  का  मत  लंगा  ।

 प्रदन यह हैं यह  हूं

 खण्ड  ३  विधेयक  का  अंग  बने  15.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ४  से  ७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  ८  का  भी  एक  संशोधन  हैं  । महोदय

 ठाकर  दास  भागने  समान  का  नहीं  समझ  सके  हैं  ।  माननीय  मंत्री  खण्ड

 ८  के  बारे में  जो  नया  संशोधन  प्रस्तुत  करने जा  रहे  उसके  को  हम  पुरी  स  समझना

 a  @
 a  |

 श्री  दातार  :  खण्ड  ८  में  कहा  गया  है  कि  यदि  किसी  भी  व्यक्ति  को  किसी  बिना  जमानत

 वालें  अ्रपराध  के  लिये  दोषी  ठहराया  गया  है  तो  उसे  भ्र पने  स्थान  से  हटाया  जा  सकता  है  ।  ऐसे  व्यक्ति  को

 भी  हटाया  जा  सकता  है  जिसे  अ्रधिसूचना  द्वारा  लोक-सभा  में  काम  बने  के  लिये  अ्रनहें  घोषित  किया  जा

 चुका है  ।  दो  कौर  Masa |  जिस  संशोधन  का  प्रस्ताव में  कर  रहा  हूं  उसके  बिना  ये  भ्रनहेतायें

 जहां  तक  किसी  व्यक्ति  का  सम्बन्ध  स्थायी  रूप  से  बनी  रहेंगी
 ।

 यदि  eat  प्रनहुता ड  को  दूर  करने  के

 लिये  विधि  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  तो  जो  व्यक्ति  खण्ड  (z  में  वर्णित  चार  श्रेणियों में  से  किसी में  ar

 जाता  वह  ग्राम  पंचायत  में  किसी भी  जगह  के  लिये  सदा  के  लिये  wes  हो  जायेगा  |

 इसी  कारण  हम  इस  संशोधन
 को

 रखना  चाहते  हैं
 ।

 कोई
 भी

 व्यक्ति  जिसे  उप-धारा (१)  के  खण्ड

 wat  के  अ्रधीन  हटाया जा  चुका  मुख्या युक्त  द्वारा  निर्धारित रूप  में  पूर्वानुमति

 प्राप्त  किये  बिना  पुनः  नाम-निदान  अथवा  पु नर निर्वाचन  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  समझा  जायेगा  ।  इनका

 निर्धारण  नियमों  के  द्वारा  किया  जायेगा
 ।

 उस
 व्यक्ति

 को  श्रावेदन करना  होगा  प्रौढ़  मेरा  विचार  है
 कि  किसी

 विशेष  मामले  में  उसका  श्रावेदन  पत्र  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  प्रौढ़  यह  श्रनहँंता  द्र

 दी  जिससे  जहां

 तक उस व्यक्ति
 रूप

 न  ले
 सकें  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ४  २  मनीपुर  (  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्राधिकार  )  विधेयक  १४  EUR

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  १४

 ]
 दाऊद  के  बाद  यह  जोड़ा  जाय  :

 fo  ty with  the  prev  gus  permission  of  the  Chie  4  WO  missioner  obtained

 by  such  person  in  the  prescribed  manner.”’

 व्यक्ति  को  निर्धारित  रूप  में  मुख्या युक्त  द्वारा  प्राप्त  पूर्वानुमति  के  अलावा  ।”]

 ——[att

 लथ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  में  खण्ड  ८,  संशोधित  रूप  ३  कि  |  1  दोष  खण्डों  को  सभा  के  मतदान  के

 लिये  रखूंगा
 ।

 प्रशन यह  है

 कि  खण्ड  ८,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 खण्ड  ८,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 श्री  दातार
 :  खण्ड  ३०  के  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  उसमें  कुछ  छपाई

 की
 गलती  हो  गई  है

 कौर  मैं  समझता  हूं  कि
 उसे  ठीक  किया  जा  सकता  है  ।  अभियोग  पांच  सौ  रुपये  की  राशि  से  अधिक

 ये  शब्द  जो  उप-खण्ड  के  अ्रन्तिमांश  वे  उप-खण्ड  से  तक  सभी  उप खण्डों

 में  लागू  होते  हैं  ।

 श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी  :  यही  मैंने  भी  सुझाव  दिया  था  ।

 श्री  दातार  :  इससे  मेरे  माननीय  मित्र  भी  सन्तुष्ट  हो  जायेंगे

 श्री  ले०  जोरदार  सिह  :  एक  गलती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  हम  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  लें  फिर  उसे  देखा  जायेगा  ।  अनधिकार

 (Trespass)  के  पश्चात्‌  अल्प-विराम  होना  चाहिये  कौर ये  शब्द  अगली  पंक्ति  में  भी  छपने

 चाहियें  थे  ।

 ठाकुर  दास  भार्गव  :  प्रवेशਂ  (Trespass)  के  meq  विराम  के

 बजाय  शुद्ध-विराम  होना  चाहिये  |

 महोदय  :  खण्ड  ३०  ज्यों  का  त्यों  रह  जाता  है  ।  वह  छपाई  की  अवधि  ठीक  कर  दी

 जायेगी  ।  अब  माननीय  सदस्य  को  क्या  कहना  है  ?

 ले०  जोगेश्वर  सिह  :  ३)  के  उप-खण्ड  (४)  में  शब्द  का  तात्पर्य  समझ

 में  नहीं  भ्राता  है  ।  वास्तव  में  यह  शब्द  होना  चाहिये  जिसका  ताइपे  गांव  का  मुखिया  होता  है  ।

 महोदय  :  यह  गलती  कार्यालय  ही  ठीक  कर  देगा  ।  रब  मैं  खण्ड  €  से  ५८  तथा  अनुसूची

 सभा  के  मतदान  के  लिये रखता  हूं  ।  —

 मूल  ir  में  ।



 दे
 १४  १६५६  मनी पर

 क्षेत्रों  में  ग्रामीण  विधेयक

 Tet  यह  है
 :

 खण्ड  €  विधेयक  का  अंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 are  €  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  १०  से  ५८  तथा  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  १  का  ate  नाम  का  भी  संशोधन  रखा  गया  है  |

 संशोधन  किये  गये  :

 ? थ (  )  पृष्ठ  १,  पंक्तियां  ७  कौर  ८

 of  Manipurਂ  राज्य  )  शब्द  के  स्थान  पर  Territory

 of
 Manipurਂ  का  संघ  रख  दिया  जाये  ।,

 ——[att

 (२)  पृष्ठ  १,  शीर्षक

 of  Manipurਂ  राज्य  )  दाऊद  के  स्थान  पर  Territory

 of  Manipurਂ  का  संघ  रख  दिया  जाये  ।

 क

 pap  cnge  | ते  दय :  अब में खण्ड में  खण्ड  १,  सं
 ee
 iad  पय
 खी  fia  रूप  में  तथा  संबोधित  रूप  सभा  के

 1  उपाध्यक्ष

 मतदान के  लिये  रखूंगा

 wet यह  है  :

 खण्ड  १,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  अग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 अ्रधिनियमन  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह  है

 सकी  संशोधित  रूप  विधेयक  का  वर्ग  बने  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 ०
 में

 rs
 मणिपुर fat उ०  मू ०  त्रिवेदी

 :  एक  गलती  wa  भी  रह  गई  है  ।  खण्ड  उपखण्ड

 राज्यਂ  के  स्थान  पर  gee  रख  दिये  जायें  |

 महोदय  :  यदि  यह  त्रुटि  होगी  तो  दूर  कर  दी  जायेगी  ।

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी  :  खण्ड  २  में  राज्य--ये शब्द  हैं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  वह  खण्ड  अ्रलग  से  रखा  गया  था  सभा  द्वारा  स्वीकृत  किया  जा  चुका  है  ।

 श्री  दातार  :  तीन  संशोधन
 हैं  ।

 मिल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 महोदय  :  उस  समय  श्री  बर्मन  पीठासीन  थे  ।  उन्होंने  इस  पर  मतदान  लियां  था  कौर

 सभा ने  उसे  स्वीकार कर  लिया  है  ।

 श्री  दातार
 :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय  ह

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  १५  १९५६  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 मूल  ait  में
 ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  १४  PENS  |

 दिवंगत के  प्रति  श्रद्धांजलि

 अध्यक्ष  महोदय  ने  श्री  भवानी  सिंह  जो
 श्री

 तक
 लोक-सभा

 के
 सदस्य

 निधन  का  उल्लेख  किया  कौर  उसके  सदस्य  सम्मान  प्रकट  करने

 के  लियें  एक  मिनट  तक  मौन  खडे  रहे  ।

 स्थगन  प्रस्ताव  ¢-?

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  महासभा में  €  १९५६  को  हंगरी के

 सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किये  गये  पंच  शक्ति  संकल्प  के  प्रति  सरकार
 के

 रुख
 के

 बारे  में  श्री  कामत  झौर  श्री  रा०  न०  सिंह  ने  जिस  स्थगन  प्रस्ताव  की  पूवे

 सूचना  दी  थी  उसे  प्रस्तुत  करने  की  सम्मति  भ्रध्यक्ष  महोदय ने  इसलिये

 नहीं  दी  कि  प्रधान  मंत्री  शीघ्र  ही  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  के  बारे  में  एक

 वक्तव्य
 देने  चाल  हैं  जिसकों  उस

 विषय  पर  वाद-विवाद

 होगा

 विधि  are  मंत्री  के  वक्तव्य  को  थक  मामले  की  जांच  की  जायेगीਂ

 ध्यान में  रखते  हुए  अन्य  महोदय  ने  वह  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करने  की
 सम्मति  नहीं

 दी
 जिसकी  पूर्वे  सूचना  श्री  सु०

 चं
 ०
 मिश्र

 ने  दी
 थी

 कौर  जो  चुनाव  शभ्रायोग  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  समाजवादी  दल  को  राज्य

 दल  स्वीकार करने  से  इनकार  के  बारे में  था

 वित्त  तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य को  देखते

 हुए  भ्रध्यक्ष  महोदय  ने  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  की  प्रतीक

 हड़ताल  को  रोकने  में  सरकार  की  सफलता  सम्बन्धी  स्थगन

 जिसकी  पुर्व  सूचना  श्री  साधन  चन्द्र  गप्त  नें  दी  थी  प्रस्तुत  करने  की

 सम्मति नहीं  दी

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखे  गये

 (  १)  अत्यावश्यक  पण्य  PeyUY  की  धारा ३  की  उपधारा  (६)

 के  भ्रमित  निम्नलिखित  आदेशों  की  एक-एक  प्रति

 ४५  सितम्बर  PEUS  को  खाद्य  श्र  कृषि  मंत्रालय  की

 अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  ्रो ०  २०३३  में  प्रकाशित

 कलकत्ता  गेहूं  PENG I

 ५  १९५६  को  खाद्य  पौर  कृषि  मंत्रालय  की  भ्र धि सूचना

 संख्या  एस०  आर  को  २०३४  में  प्रकाशित  दिल्‍ली  गेहूं

 नियंत्रण  )  १९४५६  |

 vy



 प  [  दैनिक  सं  srfost 1 | हि  |

 रट

 १७  PRUE  को  खाद्य  att  कृषि  मंत्रालय
 की

 सुचना  संख्या  एस०  कार  झरो ०  २०९८  में  प्रकाशित  बम्बई

 गेहूं  नियंत्रण  )  १९५६  |

 (२)  श्रमजीवी  पत्रकार  की  कौर  विविध  उपबन्ध

 eYYy BY ITT की  २०  की  उप-धारा  (३)  के  welt  श्रमजीवी  पत्रकार

 मजूरी  बोर्ड  2EUS  में  कुछ
 करने  २२

 १९५६  की  भ्रम-सुचना संख्या  एस०  कार  को  २१३६  की  एक  प्रति  |

 (३)  मंत्रियों द्वारा  विभिन्न  सत्रों  जैसा  कि  प्रत्येक  के  सामने  दिखाया  गया

 दिये  गये  वचनों  तथा  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  के  निम्नलिखित  विवरण  :

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  का  तेरहवीं

 EXE

 श्रनुप्रक  विवरण  संख्या  ad S ae ctr ATH-TAT  का  बारहवां

 RENE

 (४)  लोक-सभा  के  १९५६  के  तेरहवें सत्र  के  अवसान के बाद राष्ट्रपति के  बाद  राष्ट्रपति

 ढारा  संविधान
 के  म्रनुच्छेद  १२३  (२)  के  उपबन्धों के  भ्रमित

 प्रस्थापित  निम्न  भ्र ध्या देशों  की  एक-एक  प्रति  :

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  PENG  (१९५६  का  संख्या ५)

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  का  प्रशासन  १९६५६

 (१९५६  का  संख्या  ६)

 विस्थापित  व्यक्ति
 तथा  पुनर्वास  )  संशोधन

 १९५६  (१९५६  का  संख्या  ७)

 मार्ग  परिवहन  निगम  १९५६

 (१९५६  का  संख्या  ८)

 लोक  प्रतिनिधित्व  )  १९५६  (284s  का

 संख्या  €)

 (५)  लोक-सभा  के  प्राया  तथा  कार्य  सी चलन  सम्बन्धी  नियमों के  नियम
 ८६

 के
 उप-नियम  (२)  के  श्रतुसार  हैदराबाद  राज्य  बैंक

 १९५६  (१९५६  का  संख्या  ५)  के  बारे  में  व्याख्यात्मक  विवरण

 की  एक  प्रति ।

 (६)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कौर  नमक  श्रधघिनियम  १९४४ की  धारा  ३८

 क  अधीन  निकाली  गई  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी  निम्नलिखित

 अधिसूचनाश्रों  की  एक-एक  प्रति  :

 ८  १९५६  की  अधिसूचना  संख्या  ११--सी०  fo

 आर  0/ Xe

 ८
 §I— १९५६  श्रधघिसुचना  संख्या

 सी०  ई०  श्रार०/५६
 ८  Reus  की  अधिसूचना  संख्या  १३--

 सी०  ई०  झ्ार०/५६
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 पृष्ठ

 २९  सितम्बर  १९५६  की
 अधिसूचना  संख्या

 os.

 सी०  Fo  अ्ार०/५६

 (७)  काफी
 १६४२  की

 धारा
 ४८  की

 उप-धारा (  ३
 )  के  अधीन

 काफी  नियम  PEXY  में  कछ  संशोधन  करने  २९  सितम्बर

 १९५६  को  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  एस०  श्रार०  को  २२०१

 की  एक  प्रति

 (c
 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ३५६  के  खंड  (३)  के  राष्ट्रपति  द्वारा

 संविधान के  श्रनुच्छेद ३५६ के 24.0  के  अधीन  केरल  राज्य  सरकार के  सभी

 कृत्यों  को अरपन हाथ म लत हाथ  में  लेते  १  १९५६  को  निकाली  गई

 उद्घोषणा  की  एक  प्रति ।

 ६  १९५६  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ७२२  HUH  अनुपूरक

 प्रदान  क  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  प्रतिज्ञा  के  श्रीनगर में  गोझा  क

 बारे  में  निम्नलिखित  प्रकाशनों  की  एक-एक  प्रति

 (१५  284E)  |

 दि  स्टोरी  श्राफ  गोवा  की  कहानी )
 स्पेनिश

 पुतगाली  कौर  अरबी  संस्करण  |

 फैक्टर  एबाउट  गोझा  के  बारे  में

 a

 1

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 सचिव ने  सूचना  दी  कि  निम्नलिखित  विधेयकों  जो  संसद्‌  के  सदनों  द्वारा

 गत  सत्र  में  पारित  किये  गये  राष्ट्रपति  ने  अनुमति  दे  दी  है  :

 (2%)  भारतीय  नारियल  समिति  REyXs |

 (2)  राष्टीय  राजपथ  PEUR  |

 नदी  बाड़  विधेयक  FeUe  |

 (¥)  भारतीर  रुई  उपकर  EUS  ।

 (५)  भारतीय  टेक्नोलोजी  संस्था  ce 6  |

 (६)  सरकारी  भू-गृहादि  संशोधन  PEUX I |

 (9)  लोक  सहायक  सेवा  EXE  |

 (5)  भारतीय  डाक-घर  १९५६  ।

 उच्चतम  न्यायालय  )  को  संख्या  १९५६  |

 (१०)  राज्य  वित्तीय  निगम  )  १९५६  ।

 (११)  लोक-ऋण  CXS  |

 (१२)  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  प्रौर  नमक  )  PENS  ।

 (१३)  भारतीय  रेलवे  )  EUs  ।

 (१४)  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  )  PENG I ।

 (१५)  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  झ्रायोग  EXE  |

 १६)  जम्मू
 तथा

 काश्मीर  का  ae G7  ।

 (१७)  अनुसूचित  जातियां  तर  अ्रनुसूचित  श्रादिम  आदेश

 )  १९४५६  |
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 पीठ

 (१८)  संविधान  संशोधन  )  १९५६  |

 सदस्यों  हारा  पदत्याग

 श्रेय  महोदय  ने  उद्घोषणा  की  कि  नि  म्नलिखित  चार  सदस्यों

 उनके  नामों  के  सामने  दिखाई  गई  तिथियों  लोक-सभा  के  स्थानों

 से  पदत्याग कर  दिया  है  :

 (१)  श्री  निजलिगप्पा--२७  १९५६  |

 (2)  श्री  राजेन्द्र  नारायण  सिंह  देव--प्रथम  PRX | |

 श्री  गिरधारी  aTe--?2  LEYS  | (3)

 (४)  डा०  नटवर  पांडे--  १९४६  |

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  के  लिए  समय  का  बढ़ाया  जाना

 विद्युत्‌  संभरण
 )

 विधेयक  पर  प्रवर  समिति  के  के

 स्थापन के  लिये  so  १९४६  तक  समय  बढ़ा  दिया  गया  |

 पारित  किये  गये  विधेयक  Oe

 (१)  विधि  कार्य  मंत्री  पाटनकर  ने  प्रस्ताव  किया  कि  व्यवहार  प्रक्रिया

 संहिता  )  विधेयक  पर  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 रूप  में  विचार  किया  जाये
 ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।  विचार

 के  ्  विधेयक  संशोधित  रूप  में  स्वीकृत  शुभ्रा  |

 (२)  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  ने  प्रस्ताव  किया  कि  मनीपुर

 (  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्राधिकार  )  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्भ्ना  ।  विचार  के  ३  विधेयक  संशोधित  रूप

 में  पारित  किया  गया  ।

 १५  १९५६  को

 भाग  बैन  राज्य  संशोधन  भारतीय  प्रफुल्ल  )

 विधेयक  तथा  उद्योग  तथा  विनियमन )  संशोधन  विधेयक  |

 दक  नां  ewes


